
लखनऊ। उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी लगभग 
25 करोड़ और जिलों की सखं य्ा 75 ह,ै खले 
प्रतिभाओं के मामल ेमें निस्संदेह एक विशाल 
ससंाधन ह।ै बावजद इसके, राज्य के क्रिकेट 
खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करन ेके 
अवसर सीमित हैं। परू्व मंत्री मोहसिन रजा न ेइस 
समस य्ा को उजागर करते हएु भारतीय क्रिकेट 
कंट्रोल बोर्ड (BCCI) स ेमागं की ह ैकि रणजी 
ट्रॉफी में उत्तर प्रदशे के लिए चार टीमें उतारी 
जाए।ँ उनका कहना ह ै कि केवल एक टीम 
होन ेके कारण अधिकाशं खिलाड़ियों को अपनी 
क्षमता दिखाने का अवसर नहीं मिलता, और 
यह खले सरंचना की बड़ी बाधा बन गई है।
मोहसिन रजा न ेवीडियो सदंशे के माध्यम से 
इस पहल की जरूरत पर जोर दते ेहएु कहा 
कि राज्य की विशाल जनसखं य्ा और खले 
प्रतिभाओं के भडंार को दखेते हुए, प्रत्येक 
खिलाड़ी को उचित मचं मिलना चाहिए। उन्होंने 
स्पष्ट किया कि चार टीमों के गठन पर कोई 
काननूी या सगंठनात्मक बाध्यता नहीं ह ैऔर 
इस ेलाग ूकरन ेमें किसी प्रकार की बाधा नहीं ह।ै 
उनका तर्क है कि इसस ेप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों 
के खिलाड़ियों को संतलुित प्रतिनिधित्व मिलगेा 

और राष्ट्रीय स्तर पर चयन के अवसर भी बढ़ेंग।े
परू्व मतं्री न ेउदाहरण दतेे हएु बताया कि महाराष्ट्र 
और गजुरात जसै ेराज्यों में एक स ेअधिक टीमें 
रणजी ट्रॉफी में भाग लतेी हैं। इससे वहा ं के 
खिलाड़ियों को बहेतर अवसर मिलत ेहैं और 
राज्य की खेल संरचना मजबतू होती ह।ै रजा 
न ेइसे एक आवश्यक सधुार बताते हएु प्रदशे 
के खिलाड़ियों, अभिभावकों और खले प्रेमियों 
स े इस पहल का समर्थन करन े की अपील 
की। उनका मानना ह ैकि खले केवल शौक या 
मनोरजंन नहीं ह,ै बल् कि यह यवुाओं के विकास, 
प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता और राष्ट्रीय पहचान 

बनाने का भी एक अहम 
जरिया ह।ै
मोहसिन रजा का यह 
कदम न केवल रणजी 
ट्रॉफी में उत्तर प्रदशे 
के खिलाड़ियों की 
सभंावनाओं को बढ़ाएगा, 
बल् कि पूर ेराज्य में खले 
की ससं क्ृति को भी 
मजबतूी दगेा। यदि चार 
टीमों की व्यवस्था लागू 
होती ह,ै तो खिलाड़ियों के 

चयन में क्षेत्रीय सतुंलन सनुिश्चित होगा। इससे 
छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली 
खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय मचं पर दिखन ेका 
अवसर मिलगेा। यह पहल राज्य की खले नीति 
को व य्ापक दृष्टिकोण दने ेऔर खले प्रतिभाओं 
के बहेतर विकास के लिए एक महत्वपरू्ण मोड़ 
साबित हो सकती है।
रजा की इस मागं में न केवल रणजी ट्रॉफी को 
ध य्ान में रखा गया ह,ै बल् कि उन्होंन ेसभी आयु 
वर्ग की प्रतियोगिताओं में इसी व्यवस्था की 
आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका मानना 

ह ै कि एक प्रभावी खले सरंचना केवल शीर्ष 
खिलाड़ियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल् कि 
प्रत्येक उम्र वर्ग और क्षेत्र के खिलाड़ियों को 
उचित अवसर उपलब्ध करान ेपर केंद्रित होनी 
चाहिए।
यदि उत्तर प्रदशे में चार टीमों की व्यवस्था 
लाग ूहोती ह,ै तो यह राज्य के क्रिकेट मदैानों 
में प्रतिस्पर्धा और गणुवत्ता दोनों को बढ़ावा देगा। 
खिलाड़ियों को अधिक मचै खलेन ेका अवसर 
मिलगेा, जिसस े उनकी तकनीक, अनभुव 
और मानसिक दढृ़ता में सधुार होगा। राष्ट्रीय 
चयनकर्ताओं को भी राज्य की व य्ापक प्रतिभा 
का सही मलू य्ांकन करने में आसानी होगी।
मोहसिन रजा की यह पहल केवल क्रिकेट तक 
सीमित नहीं है। यह सदेंश देती है कि खेल में 
अवसर समान रूप स ेबाटंना और प्रतिभाओं 
को सही मंच उपलब्ध कराना ही एक मजबतू 
खले सरंचना की नींव है। इसस ेप्रदेश की खले 
ससं क्ृति को भी नई दिशा मिलगेी और यवुा वर्ग 
में खलेों के प्रति रुचि और सहभागिता बढ़ेगी।
उत्तर प्रदशे जसैी विशाल आबादी वाल ेराज्य के 
लिए यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 
यहा ंप्रतिभाओं की कमी नहीं है। 

वॉशिंगटन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय 
(पेंटागन) ने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ 
के दौरान हुए हताहत और घायल 
सैनिकों का आधिकारिक विवरण जारी 
कर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और 
मीडिया को हैरत में डाल दिया है। अब 
तक केवल अनुमान और कयासों के 
आधार पर चल रही खबरों को पेंटागन ने 
‘डिफेंस कैजुएल्टी एनालिसिस सिस्टम’ 
(DCAS) के माध्यम से औपचारिक 
रूप से पुष्टि दी है। पेंटागन की रिपोर्ट 
के अनुसार इस संयुक्त सैन्य अभियान में 
अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की जान 
गई है और 365 सैनिक गंभीर रूप से 
घायल हुए हैं।
28 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के 
सीधे आदेश पर शुरू हुए ‘ऑपरेशन 
एपिक फ्यूरी’ ने युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी 
बलों के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा 
की हैं। पेंटागन ने कहा कि इस अभियान 
में सबसे ज्यादा चोटें थलसेना के जवानों 
को हुई हैं। कुल घायलों में से 247 
अमेरिकी थलसेना के सैनिक हैं, जबकि 
नौसेना के 63, वायु सेना के 36 और 
मरीन कॉर्प्स के 19 जवान इस सूची 
में शामिल हैं। यह आंकड़ा अमेरिकी 
सेना के लिए अपने तरह का एक बड़ा 
प्रशासनिक खुलासा है, क्योंकि पहले 
ऐसे संचालन में हताहतों और घायलों की 
संख्या सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की 
जाती थी।
‘डिफेंस कैजुएल्टी एनालिसिस सिस्टम’ 
पेंटागन का एक अत्यंत विश्वसनीय 
डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें केवल उन्हीं 
मौतों और घायलों को दर्ज किया जाता है 
जिनकी पुष्टि पूर्ण रूप से हो चुकी होती 
है। इस सिस्टम की जानकारी से सैन्य 

विश्लेषक अब इस ऑपरेशन की तीव्रता, 
जोखिम स्तर और मोर्चों पर होने वाली 
जटिलताओं का बेहतर अंदाज़ा लगा 
सकते हैं। हालांकि, पेंटागन ने अभी स्पष्ट 
नहीं किया है कि ये सैनिक किस मोर्चे पर 
और किन परिस्थितियों में हताहत हुए, 
लेकिन इस डेटा के सार्वजनिक होने को 
प्रशासनिक पारदर्शिता के रूप में देखा 
जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ‘ऑपरेशन 
एपिक फ्यूरी’ के ये आंकड़े न केवल 
अमेरिकी सैन्य रणनीति की जटिलताओं 
को उजागर करते हैं, बल्कि इस बात 
का भी संकेत देते हैं कि युद्ध क्षेत्रों में 
सैनिकों के लिए खतरे कितने गंभीर हैं। 
कुल 365 घायल सैनिकों में अधिकांश 
की चोटें गंभीर बताई जा रही हैं और 
उन्हें लंबी चिकित्सा और पुनर्वास की 
आवश्यकता होगी। इससे अमेरिकी सेना 
के मानव संसाधन और मोर्चा संचालन 
पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
यह ऑपरेशन सीधे व्हाइट हाउस के 

निर्देश पर शुरू किया गया था और 
इसकी रणनीतिक अहमियत को देखते 
हुए पेंटागन ने इसे अत्यंत संवेदनशील 
और उच्च जोखिम वाला बताया था। 
विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान 
में अमेरिकी बलों को लक्षित हमलों का 
सामना करना पड़ा, जिससे थलसेना को 
सबसे अधिक नुकसान हुआ। ऑपरेशन 
के दौरान सैनिकों की सुरक्षा और तेजी से 
प्रतिक्रिया क्षमता के महत्व को भी यह 
डेटा उजागर करता है।
पेंटागन द्वारा DCAS के माध्यम से 
आंकड़े सार्वजनिक करना अमेरिकी 
प्रशासन की पारदर्शिता का एक उदाहरण 
भी माना जा रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय 
समुदाय और अमेरिकी नागरिकों को यह 
जानकारी मिली है कि सैन्य अभियानों 
में वास्तविक हताहत और घायल होने 
की स्थिति क्या है। रक्षा विश्लेषक इसे 
सैन्य संचालन की योजना और भविष्य 
के मिशनों के लिए रणनीतिक आंकड़ों 
के रूप में भी देख रहे हैं।

‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ 
ने न केवल अमेरिकी सेना 
के भीतर गंभीर मानव और 
संसाधन संबंधी चुनौतियां 
पेश की हैं, बल्कि यह 
वैश्विक सुरक्षा और 
राजनीतिक समीकरणों पर 
भी असर डाल सकता है। 
अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों 
के अनुसार, इस तरह 
के ऑपरेशन में हताहतों 
और घायल सैनिकों की 
संख्या यह संकेत देती है 
कि आगे भी ऐसे मिशनों 
में सैनिकों के जीवन पर 
खतरा बना रहेगा और 

युद्ध की रणनीतियों में बदलाव की 
आवश्यकता होगी।
इस ऑपरेशन के डेटा के प्रकाश में यह 
भी स्पष्ट होता है कि अमेरिकी सैन्य 
अभियान केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, 
बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि 
से भी उच्च जोखिम वाले हैं। पेंटागन ने 
यह कदम इसलिए उठाया कि अभियान 
की वास्तविक स्थिति और सैनिकों के 
नुकसान के आंकड़े अमेरिकी नागरिकों 
और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष 
स्पष्ट हो सकें।
‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के हताहत और 
घायल सैनिकों की संख्या अब तक की 
सबसे विस्तृत रिपोर्ट है, जो अमेरिकी 
रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय 
जोड़ती है। यह आंकड़ा दिखाता है कि 
युद्ध और सैन्य अभियानों में कितनी 
असंख्य चुनौतियां होती हैं और सैनिकों 
की बहादुरी और जोखिम उठाने की 
क्षमता कितनी महत्वपूर्ण होती है।

नई दिल्ली। प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी न ेमहिला 
आरक्षण को लकेर स्पष्ट सदंशे दते ेहएु कहा 
ह ै कि इसका लाभ अगल ेआम चुनाव, यानी 
2029 से मिलगेा। उन्होंन ेराजनीतिक दलों से 
अपील की कि व े इस ऐतिहासिक पहल को 
मतभदेों स ेऊपर उठकर समर्थन दें और दशे में 
महिलाओं के सशक्तिकरण में सक्रिय भमूिका 
निभाएं। केरल के तिरुवल्ला में आयोजित एक 
जनसभा में प्रधानमतं्री ने भरोसा दिलाया कि 
सरकार महिला आरक्षण काननू को समयबद्ध 
तरीके स ेलाग ूकरन ेके लिए आवश्यक कानूनी 
प्रक्रिया को तजेी से आग ेबढ़ा रही ह।ै
प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान स ेस्पष्ट हो गया 
ह ैकि सरकार इस काननू को केवल घोषणाओं 
तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल् कि इसे 
वास्तविक रूप दने े के लिए रणनीति और 
प्रक्रिया दोनों तय कर चुकी ह।ै उन्होंन ेकहा कि 
ससंद के आगामी बजट सत्र को तीन दिन 16, 
17 और 18 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा ताकि 
महिला आरक्षण काननू से जडु़े सभी आवश्यक 
सशंोधन और प्रक्रियाए ंअतंिम रूप स ेतय किए 
जा सकें। यह सकेंत दतेा ह ैकि सरकार कानूनी 

ढांचे को लकेर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं 
बरतना चाहती और व य्ापक राजनीतिक सहमति 
के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही ह।ै
प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण केवल 
एक संवधैानिक अधिकार नहीं, बल् कि दशे 
में लोकतंत्र की सशक्तता का प्रतीक भी है। 
उनका मानना ह ै कि महिलाओं की भागीदारी 
न केवल संसद और विधानसभाओं में निर्णय 
प्रक्रिया को और अधिक संतलुित बनाएगी, 
बल् कि नीति निर्माण और विकास के हर क्षेत्र में 
सकारात्मक बदलाव लाएगी। मोदी ने यह भी 
कहा कि राजनीतिक दलों को इस ऐतिहासिक 
अवसर का लाभ उठाकर महिलाओं को सक्रिय 
प्रतिनिधित्व देने के लिए सहयोग करना चाहिए।
विशषेज्ञों के अनुसार, महिला आरक्षण काननू 
के 2029 से लागू होने का निर्णय सरकार 
की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा ह।ै इससे 
पहल ेमहिला आरक्षण की मांग लबं ेसमय से 
राजनीतिक और सामाजिक मचंों पर उठती रही 
ह,ै लेकिन राजनीतिक सहमति और कानूनी 
जटिलताओं के कारण इसे लागू नहीं किया 
जा सका। अब प्रधानमतं्री मोदी के निर्देश और 

ससंद सत्र की तर्ज पर किए जा रह ेसशंोधन 
इस ऐतिहासिक कदम को वास्तविक रूप दनेे 
में मदद करेंगे।
इस निर्णय स े महिलाओं की राजनीतिक 
भागीदारी में वदृ्धि होगी और उनके लिए समान 
अवसर सनुिश्चित होंग।े इसस ेन केवल महिला 
नतेतृ्व को बढ़ावा मिलगेा, बल् कि नीति निर्माण 
में महिलाओं के अनभुव और दषृ्टिकोण भी 
शामिल होंग।े सरकार का लक्ष्य ह ैकि 2029 
के आम चनुाव तक महिला आरक्षण को परूी 
तरह लाग ूकर दिया जाए ताकि सभी स्तरों पर 
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं का सशक्त 
और सतंलुित योगदान सनुिश्चित हो सके।
प्रधानमंत्री मोदी न ेकहा कि यह पहल केवल 
राजनीतिक दषृ्टिकोण स े महत्वपूर्ण नहीं ह,ै 
बल् कि सामाजिक दषृ्टि स े भी यह दशे में 
समानता और न य्ाय के सिद्धांत को मजबतू 
करगेी। उन्होंने नेताओं स ेअपील की कि वे 
अपन ेमतभदेों को एक तरफ रखत े हुए इस 
काननू का समर्थन करें और इस े समयबद्ध 
तरीके से लाग ूकरन ेमें सहयोग दें।
इस घोषणा के बाद राजनीतिक दलों और 

विशषेज्ञों में उत्सुकता और चर्चा का माहौल 
ह।ै विपक्ष और सहयोगी दलों स े व य्ापक 
सहमति प्राप्त करना सरकार के लिए चनुौतीपरू्ण 
हो सकता ह,ै लकेिन प्रधानमतं्री मोदी ने 
स्पष्ट किया कि काननूी प्रक्रिया और व य्ापक 
राजनीतिक सवंाद के माध्यम स ेइस ऐतिहासिक 
पहल को सफलतापरू्वक लाग ूकिया जाएगा।
विशषेज्ञ मानत ेहैं कि महिला आरक्षण काननू 
का लाग ूहोना भारतीय लोकतंत्र के लिए मील 
का पत्थर साबित होगा। इसस ेन केवल ससंद 
और विधानसभाओं में महिलाओं की सखं य्ा 
बढ़ेगी, बल् कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी 
भागीदारी और नतेतृ्व क्षमता को भी प्रोत्साहन 
मिलगेा। मोदी के इस बयान ने यह स्पष्ट कर 
दिया ह ैकि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण 
को गभंीरता स ेल ेरही ह ैऔर इस ेसमयबद्ध 
तरीके से लाग ूकरन ेके लिए परूी तयैारी कर 
रही ह।ै
प्रधानमंत्री मोदी की यह घोषणा महिला 
अधिकारों, सामाजिक न य्ाय और लोकतातं्रिक 
प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भारत के लिए ऐतिहासिक 
महत्व रखती ह।ै 

उत्तर प्रदेश को रणजी ट्रॉफी में चार टीमों का सपना 
मोहसिन रजा की पहल और खेल विकास की नई दिशा

लखनऊ। उत्तर प्रदशे अब केवल भौगोलिक 
रूप स े विशाल राज्य नहीं, बल्कि भविष्य के 
भारत का शहरी मॉडल बनन ेकी ओर तजेी 
स े बढ़ रहा ह।ै मुख्यमतं्री योगी आदित्यनाथ 
के नतृेत्व में तयैार किया गया “विकसित 
यपूी@2047” का विजन सिर्फ एक सरकारी 
योजना नहीं, बल्कि एक व्यापक परिवर्तन की 
कहानी ह,ै जिसमें हर नागरिक के जीवन को 
सरल, सवुिधाजनक और आधनुिक बनान ेका 
सपना शामिल ह।ै इस महत्वाकाकं्षी रोडमपै 
का सबस ेआकर्षक और चर्चित पहल ूहै ‘15-
मिनट सिटी’ का कॉन्सेप्ट, जो आन ेवाल ेसमय 
में शहरी जीवन की परिभाषा ही बदल सकता 
ह।ै
कल्पना कीजिए एक ऐस े शहर की, जहां 
आपको अस्पताल, स्कूल, बाजार, ऑफिस या 
पार्क जान ेके लिए घटंों ट्रैफिक में नहीं फंसना 
पड़े, बल्कि य ेसारी सवुिधाए ंआपके घर से 
महज 15 मिनट की दरूी पर उपलब्ध हों। यही 
वह सोच ह,ै जिस े योगी सरकार जमीन पर 
उतारन ेकी तयैारी कर रही ह।ै यह मॉडल न 

केवल समय की बचत करगेा, बल्कि प्रदषूण 
को कम करन,े ट्रैफिक जाम स ेराहत दिलाने 
और जीवन की गणुवत्ता को बहेतर बनान ेमें भी 
महत्वपरू्ण भमूिका निभाएगा।
इस विजन के पीछे केवल सवुिधा नहीं, बल्कि 
एक सतंलुित और टिकाऊ विकास की गहरी 
रणनीति ह।ै प्रदशे की तजेी स ेबढ़ती आबादी 
और शहरीकरण के दबाव को देखत ेहएु यह 
जरूरी हो गया था कि शहरों को नए तरीके 
स ेडिजाइन किया जाए। ‘15-मिनट सिटी’ का 
मॉडल इसी चनुौती का समाधान प्रस्तुत करता 
ह,ै जहा ं हर नागरिक को उसकी जरूरत की 
सभी सवेाएं उसके आसपास ही मिल जाए,ं 
जिसस ेशहरों का बोझ भी कम हो और जीवन 
भी सहज बन।े
राजधानी लखनऊ को इस योजना के तहत 
एक विशषे पहचान दी जा रही ह।ै इस े‘स्टेट 
कैपिटल रीजन’ के रूप में विकसित करने 
की योजना ह,ै जो न केवल प्रशासनिक केंद्र 
होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमखु 
हब बनगेा। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न 

हिस्सों में क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र स्थापित किए 
जाएगं,े ताकि विकास केवल कुछ बड़े शहरों 
तक सीमित न रहकर परू ेराज्य में समान रूप 
स े फैल।े यह कदम निवशे को बढ़ावा दगेा, 
रोजगार के नए अवसर पदैा करगेा और स्थानीय 
स्तर पर आर्थिक मजबतूी सनुिश्चित करगेा।
परिवहन के क्षेत्र में भी इस विजन के तहत बड़े 
बदलाव दखेन ेको मिलेंग।े सरकार मटे्रो, रपैिड 
रले और इलके्ट्रिक बसों के व्यापक नटेवर्क के 

माध्यम स ेएक मजबतू मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट 
सिस्टम विकसित करन ेकी दिशा में काम कर 
रही ह।ै इसका उद्देश्य यह ह ै कि लोग निजी 
वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का 
अधिक उपयोग करें, जिससे सड़कों पर भीड़ 
कम हो और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव 
पड़े। लक्ष्य ह ै कि सार्वजनिक परिवहन की 
हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, 
जो वर्तमान स्थिति में एक बड़ा बदलाव होगा।

इस परेू परिवर्तन का एक महत्वपरू्ण पहल ूहै 
डिजिटल गवर्नेंस। योगी सरकार शहरी प्रशासन 
को परूी तरह पारदर्शी और जवाबदहे बनान ेके 
लिए सभी नगर निकायों की सेवाओं को 100 
प्रतिशत डिजिटल करन ेकी योजना पर काम 
कर रही ह।ै इसका मतलब यह ह ै कि अब 
नागरिकों को छोटी-छोटी सरकारी सेवाओं के 
लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंग।े जन्म 
प्रमाण पत्र से लकेर संपत्ति कर तक, हर सेवा 
ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे समय की 
बचत के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी अकुंश 
लगगेा।
शहरों की निगरानी और प्रबधंन के लिए 
एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर को और 
अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यह सिस्टम शहर 
की हर गतिविधि पर नजर रखगेा—ट्रैफिक से 
लकेर सुरक्षा तक, और आपात स्थिति में तरंुत 
प्रतिक्रिया दने ेमें सक्षम होगा। इसके साथ ही 
जीआईएस आधारित संपत्ति मानचित्रण और 
कर प्रणाली लाग ूकी जाएगी, जिससे राजस्व 
संग्रह में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं के 

लिए सटीक डेटा उपलब्ध होगा।
डेटा आधारित विकास को और मजबूती दनेे 
के लिए ‘उत्तर प्रदशे शहरी वधेशाला’ की 
स्थापना की भी योजना ह।ै यह संस्था शहरों 
के विकास, जनसंख्या, संसाधनों और जरूरतों 
का विश्लेषण करेगी, जिससे नीतियों को और 
अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यह कदम 
इस बात का संकेत है कि यपूी अब पारंपरिक 
तरीकों से आग ेबढ़कर आधुनिक और वजै्ञानिक 
दषृ्टिकोण अपनान ेजा रहा ह।ै
पर्यावरण संरक्षण को भी इस विजन में 
विशषे महत्व दिया गया ह।ै ‘स्पंज सिटी’ की 
अवधारणा के तहत शहरों में वर्षा जल संचयन 
को बढ़ावा दिया जाएगा और परुाने जलाशयों का 
पनुरुद्धार किया जाएगा। इससे न केवल बाढ़ के 
खतरे को कम किया जा सकेगा, बल्कि भजूल 
स्तर में भी सुधार होगा। यह पहल जलवायु 
परिवर्तन जसैी वशै्विक चुनौती से निपटन ेकी 
दिशा में एक महत्वपरू्ण कदम ह।ै
कचरा प्रबधंन के क्षेत्र में भी सरकार बड़े 
बदलाव की तयैारी में ह।ै ‘वसे्ट-टू-एनर्जी’ 

प्लांट्स के माध्यम से कचरे को ऊर्जा में 
परिवर्तित किया जाएगा, जिससे न केवल शहर 
साफ-सुथरे रहेंग,े बल्कि ऊर्जा का एक नया 
स्रोत भी उपलब्ध होगा। लक्ष्य ह ैकि शहरों को 
‘जीरो-लैंडफिल’ बनाया जाए, जहां कचरा 
जमीन में दबान ेके बजाय उसका पनु: उपयोग 
किया जाए।
इस परेू विजन का एक और महत्वपरू्ण पहलू 
ह ै समावेशी विकास। सरकार यह सुनिश्चित 
करना चाहती ह ै कि विकास का लाभ समाज 
के हर वर्ग तक पहुचें। इसके लिए निम्न आय 
वर्ग के लोगों के लिए आवास योजनाओं को 
तजे किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति के पास 
एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर हो। यह 
केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि 
एक मजबतू समाज के निर्माण की दिशा में 
आवश्यक कदम ह।ै
यपूी@2047 का यह मास्टरप्लान केवल 
योजनाओं और आकंड़ों का संग्रह नहीं ह,ै बल्कि 
यह एक नई सोच का प्रतीक ह,ै जहां विकास 
का केंद्र बिदं ुआम नागरिक है। यह विजन यह 

दर्शाता ह ैकि सरकार केवल बनुियादी ढाचं ेके 
निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि 
वह जीवन की गणुवत्ता को बहेतर बनाने के 
लिए हर संभव प्रयास कर रही ह।ै
आन े वाल े वर्षों में जब यह योजनाए ं जमीन 
पर उतरेंगी, तो उत्तर प्रदशे के शहरों का चहेरा 
परूी तरह बदल जाएगा। जहा ं आज ट्रैफिक, 
प्रदषूण और अव्यवस्था की समस्याए ंहैं, वहीं 
कल सुव्यवस्थित, स्वच्छ और आधनुिक शहर 
होंग।े यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं होगा, 
बल्कि यह लोगों के सोचन ेऔर जीन ेके तरीके 
में भी बदलाव लाएगा। इस प्रकार, ‘15-मिनट 
सिटी’ का यह विजन केवल एक शहरी योजना 
नहीं, बल्कि एक नई जीवनशलैी की शरुुआत 
ह।ै यह एक ऐसा कदम ह,ै जो उत्तर प्रदशे को 
न केवल भारत में, बल्कि वशै्विक स्तर पर भी 
एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित कर सकता 
ह।ै अगर यह योजना सफलतापूर्वक लाग ूहोती 
ह,ै तो आन ेवाला समय उत्तर प्रदशे के लिए 
विकास, समदृ्धि और सतुंलित जीवन का नया 
अध्याय लकेर आएगा।

घर से 15 मिनट में पूरा शहर: यूपी@2047 
के नए शहरी सपने की दिशा में बड़ा कदम

महिला आरक्षण 2029 से लागू होगा: पीएम 
मोदी ने दी अंतिम रूपरेखा का भरोसा

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी: 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 
365 घायल, पेंटागन ने जारी किए आधिकारिक आंकड़े
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इटावा जिले के नंदपुर गांव में शुक्रवार 
शाम उस समय अचानक हड़कंप 
मच गया, जब आसमान में उड़ रहा 
एक बड़ा मानवरहित ड्रोन अचानक 
अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा। 
लगभग 10 फीट लंबे इस ड्रोन के खेत 
में गिरने से तेज धमाके जैसी आवाज 
हुई, जिसने आसपास के ग्रामीणों को 
भयभीत कर दिया। कुछ क्षणों के लिए 
ऐसा लगा मानो कोई बड़ा हादसा हो 
गया हो, लेकिन राहत की बात यह रही 
कि इस घटना में किसी भी प्रकार की 
जनहानि नहीं हुई।
यह ड्रोन सैफई हवाई पट्टी से संचालित 
एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था, 
जिसे एक निजी कंपनी द्वारा चलाया जा 
रहा था। प्रशासन की अनुमति से हो 
रहे इस प्रशिक्षण के दौरान उड़ान भर 
रहा ड्रोन अचानक नियंत्रण से बाहर हो 
गया और गांव के समीप किसान नजफ 
सिंह के गेहूं के खेत में आ गिरा। खेत 
में काम कर रहे लोगों और आसपास 
के निवासियों ने जब तेज आवाज सुनी, 
तो वे घबराकर मौके की ओर दौड़े और 
वहां एक क्षतिग्रस्त ड्रोन को पड़ा देखा।
घटना के तुरंत बाद गांव में अफरा-
तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों के 
मन में तरह-तरह की आशंकाएं उठने 
लगीं—किसी को यह किसी संदिग्ध 
गतिविधि का हिस्सा लगा तो किसी 
को किसी बड़े विस्फोट का डर सताने 
लगा। हालांकि प्रशासन और पुलिस 
की त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को जल्द 
ही नियंत्रण में ले लिया और लोगों को 
वास्तविकता से अवगत कराया गया 
कि यह एक प्रशिक्षण ड्रोन था, जो 

तकनीकी खराबी के कारण गिर गया।
सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल 
विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और 
सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र की घेराबंदी 
कर दी गई। ड्रोन को सावधानीपूर्वक 
अपने कब्जे में लिया गया ताकि किसी 
भी संभावित खतरे को टाला जा सके। 
साथ ही, संबंधित निजी कंपनी के 
कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और ड्रोन 
की स्थिति का निरीक्षण करने लगे।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, 
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया 
है कि ड्रोन के क्रैश होने का कारण 
तकनीकी खामी थी। उपजिलाधिकारी 
सिद्धार्थ चौधरी ने स्पष्ट किया कि 
संबंधित कंपनी को प्रशिक्षण के लिए 
विधिवत अनुमति दी गई थी और यह 
पूरी तरह मानवरहित ड्रोन था, जिससे 
किसी व्यक्ति को सीधा नुकसान नहीं 
हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीशचंद्र 
ने भी बताया कि मामले की गहन जांच 
की जा रही है और यह पता लगाने की 
कोशिश की जा रही है कि आखिर किस 
तकनीकी कारण से ड्रोन का नियंत्रण 
बिगड़ा। कुम्हावर चौकी पुलिस ने 
क्षतिग्रस्त ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर 
थाने भेज दिया है, जहां विशेषज्ञों द्वारा 
उसकी जांच की जाएगी।
हालांकि इस घटना में जनहानि नहीं 
हुई, लेकिन खेत मालिक नजफ सिंह 
की गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा 
है। ड्रोन के गिरने से खेत का एक 
हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ है, 
जिससे उन्हें आर्थिक क्षति का सामना 
करना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से 
मुआवजे की मांग की है, जिस पर 

अधिकारियों ने आश्वासन दिया है 
कि नियमानुसार उचित कार्रवाई की 
जाएगी और नुकसान का आकलन कर 
मुआवजा दिया जाएगा।
यह घटना आधुनिक तकनीक के 
उपयोग के साथ जुड़ी चुनौतियों को 
भी उजागर करती है। आज ड्रोन का 
उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ 
रहा है—चाहे वह सुरक्षा हो, कृषि हो, 
फिल्म निर्माण हो या प्रशिक्षण। लेकिन 
इसके साथ ही यह भी जरूरी हो जाता है 
कि इन तकनीकों के उपयोग में सुरक्षा 
मानकों का सख्ती से पालन किया जाए 
और किसी भी प्रकार की तकनीकी 
खामी को पहले से ही पहचानकर उसे 
दूर किया जाए।
इटावा की यह घटना एक चेतावनी 
के रूप में भी देखी जा सकती है कि 
तकनीकी उपकरणों के उपयोग में 
जरा सी लापरवाही भी बड़े खतरे का 
कारण बन सकती है। हालांकि इस बार 
स्थिति नियंत्रण में रही और कोई बड़ी 
दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन भविष्य में 
ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अधिक 
सतर्कता और बेहतर तकनीकी निगरानी 
की आवश्यकता है।
अंततः यह कहा जा सकता है कि इस 
घटना ने प्रशासन, तकनीकी संस्थानों 
और आम लोगों सभी को यह सोचने पर 
मजबूर किया है कि आधुनिक तकनीक 
के साथ सुरक्षा और जिम्मेदारी का 
संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक 
है। सही दिशा में उठाए गए कदम ही 
यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास 
की यह उड़ान सुरक्षित और स्थायी बनी 
रहे।

उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 
एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा 
है, जहां सरकार के प्रयासों ने न केवल 
विद्यालयों की स्थिति को बेहतर बनाया 
है, बल्कि बच्चों के भविष्य को भी नई 
दिशा देने का काम किया है। वाराणसी 
के शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय 
से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 
प्रदेशव्यापी ‘स्कूल चलो अभियान’ 
की शुरुआत इसी परिवर्तन की एक 
मजबूत कड़ी के रूप में सामने आई 
है। यह अभियान केवल नामांकन 
बढ़ाने की कवायद नहीं, बल्कि शिक्षा 
को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का 
एक व्यापक प्रयास है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 
मुख्यमंत्री ने शिक्षा को केवल डिग्री या 
प्रमाणपत्र तक सीमित न मानते हुए इसे 
व्यक्ति के संस्कार, चरित्र और राष्ट्र 
निर्माण का मूल आधार बताया। उनका 
यह दृष्टिकोण इस बात को स्पष्ट 
करता है कि सरकार शिक्षा को केवल 
एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 
सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप 
में देख रही है।
प्रदेश में स्कूली शिक्षा पर 80 हजार 
करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया 
जा रहा है, जो इस क्षेत्र के प्रति सरकार 
की गंभीरता को दर्शाता है। इस निवेश 
का असर भी अब साफ दिखाई देने 
लगा है। जहां पहले बड़ी संख्या में 
बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे, 
वहीं अब ड्रॉपआउट दर में उल्लेखनीय 
गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार, 

यह दर पहले लगभग 19 प्रतिशत थी, 
जो अब घटकर करीब 3 प्रतिशत रह 
गई है। सरकार का लक्ष्य इसे पूरी तरह 
शून्य तक पहुंचाने का है, जो एक 
महत्वाकांक्षी लेकिन आवश्यक लक्ष्य 
है।
यह बदलाव अचानक नहीं आया, 
बल्कि इसके पीछे कई योजनाओं और 
सुधारात्मक कदमों की निरंतर प्रक्रिया 
रही है। ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के 
तहत प्रदेश के 1.36 लाख से अधिक 
विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का 
विकास किया गया है। पहले जहां 
स्कूलों में शौचालय, पेयजल, बिजली 
और बैठने की उचित व्यवस्था का 
अभाव था, वहीं अब इन सुविधाओं 
में व्यापक सुधार हुआ है। इससे बच्चों 
और अभिभावकों का भरोसा सरकारी 
विद्यालयों पर बढ़ा है।
इसके साथ ही ‘निपुण’ पहल ने 
प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने में 

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस 
योजना के माध्यम से बच्चों में पढ़ने, 
लिखने और समझने की बुनियादी 
क्षमता को विकसित करने पर जोर 
दिया गया है। इससे न केवल बच्चों 
की सीखने की क्षमता बढ़ी है, बल्कि 
उनकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ी है, जो 
ड्रॉपआउट दर कम करने का एक 
महत्वपूर्ण कारण है।
सरकार ने शिक्षा के दायरे को और 
व्यापक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी 
बालिका विद्यालयों का विस्तार भी किया 
है, जिससे विशेष रूप से बालिकाओं 
की शिक्षा को बढ़ावा मिला है। इसके 
अलावा श्रमिकों और निराश्रित बच्चों 
के लिए अटल आवासीय विद्यालय 
संचालित किए जा रहे हैं, जो उन 
बच्चों के लिए एक बड़ा सहारा बन रहे 
हैं, जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने के 
सीमित अवसर होते हैं।
तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए 

आंगनबाड़ी केंद्रों में ‘बाल वाटिका’ 
विकसित करने का कार्य भी तेजी से चल 
रहा है। यह पहल बच्चों को प्रारंभिक 
अवस्था से ही शिक्षा के वातावरण से 
जोड़ने का प्रयास है, ताकि वे स्कूल 
जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार 
हो सकें और उनकी सीखने की प्रक्रिया 
सहज और प्रभावी बने।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षकों 
की भूमिका को भी बेहद महत्वपूर्ण 
बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 
शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का पूरी 
निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन 
करें, तो शिक्षा व्यवस्था में और भी 
बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते 
हैं। शिक्षक केवल पढ़ाने वाले नहीं 
होते, बल्कि वे बच्चों के भविष्य के 
निर्माता होते हैं, जो उन्हें सही दिशा देने 
का कार्य करते हैं।
उन्होंने वर्ष 2017 से पहले की 
स्थिति का भी उल्लेख किया, जब 
कई विद्यालय जर्जर हालत में थे और 
छात्रों की संख्या लगातार घट रही थी। 
उस समय अभिभावकों का सरकारी 
विद्यालयों पर भरोसा कम हो गया था। 
लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं और 
सरकारी प्रयासों के कारण लोगों का 
विश्वास फिर से बढ़ रहा है।
‘स्कूल चलो अभियान’ का उद्देश्य 
केवल बच्चों का नामांकन बढ़ाना नहीं, 
बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर 
बच्चा स्कूल पहुंचे और अपनी शिक्षा 
पूरी करे। इसके लिए अधिकारियों 
को घर-घर जाकर अभिभावकों से 

संपर्क करने और बच्चों का नामांकन 
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
अभियान को दो चरणों में चलाया जा 
रहा है, जिसमें पहला चरण 15 अप्रैल 
तक और दूसरा चरण 1 से 15 जुलाई 
तक संचालित होगा।
कार्यक्रम के दौरान निपुण विद्यालयों, 
मेधावी छात्रों और नवप्रवेशी बच्चों को 
सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों में 
उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ। इस 
तरह के आयोजन न केवल बच्चों का 
मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें आगे 
बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं।
यह पूरा प्रयास इस दिशा में एक 
महत्वपूर्ण कदम है कि उत्तर प्रदेश में 
कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। 
शिक्षा ही वह माध्यम है, जो सामाजिक 
और आर्थिक असमानताओं को दूर कर 
सकती है और समाज को एक बेहतर 
दिशा में ले जा सकती है।
आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है 
और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, ऐसे 
में शिक्षा का महत्व और भी अधिक 
बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का 
यह अभियान इस बात का संकेत है 
कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र 
में और भी सकारात्मक बदलाव देखने 
को मिल सकते हैं। यदि इसी तरह 
योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता 
रहा और समाज का सहयोग मिलता 
रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश 
की ड्रॉपआउट दर पूरी तरह समाप्त हो 
जाएगी और हर बच्चा शिक्षा के माध्यम 
से अपने सपनों को साकार कर सकेगा।

उत्तर प्रदेश में शनिवार की शाम 
अचानक बदले मौसम ने जिस तरह से 
कहर बरपाया, उसने एक बार फिर यह 
साबित कर दिया कि प्रकृति का मिजाज 
जब बदलता है तो उसका असर जीवन 
के हर पहलू पर गहराई से पड़ता है। 
दिनभर सामान्य रहे मौसम ने जैसे ही 
करवट ली, तेज आंधी, गरज-चमक के 
साथ बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे प्रदेश 
में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। 
राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज, 
प्रतापगढ़, कौशांबी, सुल्तानपुर, अमेठी, 
भदोही, जौनपुर, अयोध्या और बुंदेलखंड 
तक इसका व्यापक असर देखने को 
मिला।
शाम होते-होते आसमान में काले 
बादलों ने डेरा जमा लिया और देखते 
ही देखते तेज हवाओं ने रफ्तार पकड़ 
ली। कई इलाकों में हवा की गति 40 
से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की 
गई, जिससे पहले धूलभरी आंधी चली 
और उसके बाद बारिश और ओलों की 
मार शुरू हो गई। सड़कों पर अचानक 
अंधेरा छा गया, लोग जहां थे वहीं रुकने 

को मजबूर हो गए और कुछ ही मिनटों 
में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो 
गया।
इस प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा 
असर बिजली व्यवस्था पर पड़ा। तेज 
हवाओं के कारण सैकड़ों जगहों पर 
बिजली के खंभे गिर गए, तार टूट गए 
और ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गए। कई 
जिलों में रातभर अंधेरा छाया रहा। ऊर्जा 
विभाग की टीमें लगातार बहाली के काम 
में जुटी रहीं, लेकिन नुकसान इतना 
व्यापक था कि कई जगहों पर सुबह तक 
भी बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं 
हो सकी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और 
भी गंभीर रही, जहां लोग पूरी रात बिना 
बिजली के गुजारने को मजबूर हुए।
तेज आंधी का असर केवल बिजली 
व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 
सड़कों और बस्तियों में भी भारी नुकसान 
देखने को मिला। जगह-जगह पेड़ 
उखड़कर गिर गए, टीन शेड उड़ गए 
और कई कच्चे मकानों को नुकसान 
पहुंचा। कई इलाकों में सड़कें अवरुद्ध 
हो गईं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ 

और लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ा।
इस बीच कानपुर से एक बेहद दर्दनाक 
खबर सामने आई, जिसने इस आपदा 
की भयावहता को और भी बढ़ा दिया। 
काकादेव क्षेत्र में कुलवंती अस्पताल 

के पास सड़क से गुजर रहे एक ऑटो 
पर अचानक पेड़ गिर गया। इस हादसे 
में 62 वर्षीय जमुना देवी की मौके पर 
ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी 
ज्योत्सना गंभीर रूप से घायल हो 

गईं। उन्हें तत्काल स्वरूप नगर स्थित 
अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 
उनका इलाज जारी है। इस हादसे ने पूरे 
इलाके में शोक और दहशत का माहौल 
पैदा कर दिया। प्राकृतिक आपदा का 

सबसे गहरा असर किसानों पर पड़ा है। 
इस समय रबी फसलों की कटाई का दौर 
चल रहा था और खेतों में गेहूं की तैयार 
फसल खड़ी थी। लेकिन तेज हवाओं 
और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत 
पर पानी फेर दिया। कई जिलों से खबरें 
आई हैं कि गेहूं की फसल जमीन पर गिर 
गई है, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर 
पड़ सकता है। ओलों की मार से फसलों 
को सीधा नुकसान पहुंचा है, जिससे 
किसानों को भारी आर्थिक हानि होने की 
आशंका है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय 
हुई बारिश और ओलावृष्टि फसलों के 
लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है, 
क्योंकि फसल पूरी तरह तैयार होती है 
और हल्की सी भी तेज हवा उसे गिरा 
सकती है। ऐसे में किसानों को न केवल 
उत्पादन में कमी का सामना करना 
पड़ेगा, बल्कि उनकी आय पर भी सीधा 
असर पड़ेगा।
मौसम विभाग ने इस अचानक बदलाव 
के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता 
को मुख्य कारण बताया है। वरिष्ठ 

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर 
भारत में इस समय सक्रिय पश्चिमी 
विक्षोभ के कारण मौसम में तेजी से 
बदलाव आया है, जिससे आंधी, बारिश 
और ओलावृष्टि की स्थिति बनी है। 
उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि आने 
वाले 48 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में 
इसी तरह का मौसम बना रह सकता है।
प्रशासन ने हालात को देखते हुए तुरंत 
राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए 
हैं। जिलाधिकारी और पुलिस-प्रशासन 
की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा 
कर रही हैं और नुकसान का आकलन 
किया जा रहा है। बिजली विभाग की टीमें 
टूटे हुए खंभों और तारों को ठीक करने 
में लगी हैं, जबकि नगर निगम और 
स्थानीय प्रशासन सड़क से गिरे पेड़ों को 
हटाने का काम कर रहे हैं।
लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी 
गई है। विशेष रूप से खुले स्थानों पर 
न रहने, पेड़ों और कमजोर संरचनाओं 
के पास खड़े न होने और खराब मौसम 
के दौरान घर के अंदर सुरक्षित रहने की 
अपील की गई है। किसानों को भी सलाह 

दी गई है कि वे मौसम की जानकारी पर 
नजर रखें और जहां संभव हो, फसल को 
सुरक्षित रखने के उपाय करें।
यह घटना एक बार फिर यह संकेत 
देती है कि बदलते जलवायु पैटर्न के 
बीच मौसम की अनिश्चितता बढ़ती जा 
रही है। कभी तेज गर्मी, कभी अचानक 
बारिश और ओलावृष्टि जैसी घटनाएं 
अब आम होती जा रही हैं, जिनका सीधा 
असर आम जनजीवन और अर्थव्यवस्था 
पर पड़ रहा है।
फिलहाल, पूरे प्रदेश में लोग इस 
अचानक आई आपदा से उबरने की 
कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसानों के 
लिए यह संकट केवल कुछ दिनों का 
नहीं, बल्कि पूरे साल की मेहनत पर 
असर डालने वाला साबित हो सकता है। 
वहीं, एक परिवार के लिए यह हादसा 
अपूरणीय क्षति बन गया है, जिसने एक 
जान ले ली और कई सवाल छोड़ दिए 
हैं—क्या हम ऐसी प्राकृतिक आपदाओं 
के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और क्या 
भविष्य में इससे बचाव के लिए ठोस 
कदम उठाए जाएंगे।

प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट के 
हालिया निर्णय ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक 
भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा देने 
का काम किया है। अदालत ने स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि टीजीटी और एलटी 
ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति में अब शिक्षक 
पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य 
योग्यता के रूप में शामिल किया जाएगा। 
यह फैसला केवल एक प्रशासनिक निर्देश 
नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता 
और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा 
में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति 
प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जय हिंद यादव 
एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते 
हुए यह आदेश पारित किया। इस फैसले 
का सीधा असर उन हजारों अभ्यर्थियों पर 
पड़ेगा, जो भविष्य में शिक्षक बनने का 
सपना देख रहे हैं। अब उनके लिए केवल 
शैक्षणिक डिग्री ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि 
टीईटी जैसी पात्रता परीक्षा को पास करना 
भी अनिवार्य होगा। अदालत ने अपने 
आदेश में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश 
अधीनस्थ शैक्षिक (प्रशिक्षित स्नातक 
श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 के नियम 
8 में निर्धारित योग्यताओं के साथ टीईटी 
को भी जोड़ा जाए। इसका अर्थ यह है 
कि भविष्य की सभी भर्तियों में यह नियम 
लागू होगा और बिना टीईटी पास किए 
कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं माना जाएगा। 
यह मामला उस समय सामने आया जब 
28 जुलाई 2025 को जारी एलटी ग्रेड 

शिक्षक भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी गई। 
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह 
विज्ञापन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 
2009 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। 
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विज्ञापन 
में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भर्ती किन 
कक्षाओं के लिए की जा रही है और यह 
किस कैडर के अंतर्गत आती है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इन तर्कों 
को गंभीरता से लिया और पाया कि भर्ती 
प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की 
अनदेखी की गई है। विशेष रूप से यह 
तथ्य सामने आया कि प्रदेश में सीटी 
(सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग) कैडर को 
पहले ही समाप्त कर एलटी (टीजीटी) 
कैडर में समाहित किया जा चुका है। ऐसे 
में यह आवश्यक हो जाता है कि टीईटी 
जैसी योग्यता को अनिवार्य बनाया जाए, 
ताकि शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की 

जा सके।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदेश 
में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं, जहां 
कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई होती है। ऐसे में 
यह दावा कि कक्षा 6 से 8 के लिए कोई 
रिक्तियां नहीं हैं, संदेहास्पद प्रतीत होता 
है। इससे यह संकेत मिलता है कि भर्ती 
प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है, 
जिसे सुधारने की आवश्यकता है।
एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पर अदालत 
ने विशेष ध्यान दिया, वह था भर्ती विज्ञापन 
में कक्षाओं का स्पष्ट उल्लेख न होना। 
अदालत ने इसे एक गंभीर त्रुटि माना और 
कहा कि इससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की 
स्थिति पैदा होती है। इसीलिए न्यायालय 
ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि 
वह तत्काल शुद्धि पत्र जारी कर यह स्पष्ट 
करे कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया केवल कक्षा 
9 और 10 के शिक्षण कार्य के लिए है।

यह फैसला शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता 
सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना 
जा सकता है। टीईटी परीक्षा का उद्देश्य 
ही यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक 
बनने वाले अभ्यर्थियों के पास आवश्यक 
शिक्षण कौशल और ज्ञान हो। जब यह 
परीक्षा अनिवार्य होगी, तो स्वाभाविक रूप 
से शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा, 
जिसका सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा।
इसके साथ ही यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया में 
पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत 
करता है। जब नियम स्पष्ट होंगे और सभी 
अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से लागू 
होंगे, तो विवादों और कानूनी चुनौतियों की 
संभावना भी कम होगी।
हालांकि, इस फैसले के बाद उन 
अभ्यर्थियों के लिए चुनौती बढ़ सकती 
है, जिन्होंने अब तक टीईटी पास नहीं 
किया है। उन्हें अब इस परीक्षा की तैयारी 
पर अधिक ध्यान देना होगा। लेकिन 
दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो यह 
कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में 
सहायक साबित होगा।
अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय 
केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि 
शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा 
में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संदेश 
देता है कि शिक्षक बनने के लिए केवल 
डिग्री ही नहीं, बल्कि वास्तविक योग्यता 
और क्षमता भी आवश्यक है। जब शिक्षक 
मजबूत होंगे, तभी देश की शिक्षा प्रणाली 
भी सुदृढ़ और प्रभावी बन सकेगी।

नई दिल्ली में दूरसंचार क्षेत्र को लेकर 
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया 
है, जहां भारतीय दूरसंचार विनियामक 
प्राधिकरण ने टैरिफ योजनाओं की 
पारदर्शिता और समान उपलब्धता को 
लेकर सख्त रुख अपनाते हुए रिलायंस 
जियो को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। 
नियामक ने कंपनी से कहा है कि वह 
14 अप्रैल तक अपने सभी टैरिफ प्लान 
से जुड़े आवश्यक बदलाव लागू करे, 
ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार 
की असुविधा या भ्रम का सामना न 
करना पड़े।
यह मामला केवल एक कंपनी तक 
सीमित नहीं है, बल्कि पूरे टेलीकॉम 
सेक्टर के लिए एक संकेत है कि अब 
पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों 
को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई 
स्वीकार नहीं की जाएगी। TRAI की 
जांच में यह सामने आया कि जियो के 
कई टैरिफ प्लान अलग-अलग प्लेटफॉर्म 
पर समान रूप से उपलब्ध नहीं थे। 
कुछ प्लान केवल मोबाइल ऐप पर मिल 
रहे थे, तो कुछ केवल रिटेल स्टोर्स 
तक सीमित थे, जबकि कुछ योजनाएं 
वेबसाइट या कस्टमर केयर चैनलों पर 
दिखाई ही नहीं दे रही थीं।
नियामक ने इस स्थिति को उपभोक्ता 
हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि 
जब कोई कंपनी टैरिफ प्लान पेश करती 
है, तो उसकी जानकारी और उपलब्धता 
सभी प्लेटफॉर्म पर एक समान होनी 
चाहिए। ऐसा न होने पर उपभोक्ताओं 

के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है 
और वे सही विकल्प चुनने में असमर्थ 
हो जाते हैं।
इस पूरे मामले की शुरुआत अगस्त 
2025 में हुई थी, जब एंट्री-लेवल प्रीपेड 
प्लान्स को बंद करने और कुछ विशेष 
टैरिफ वाउचर्स को सीमित माध्यमों पर 
उपलब्ध कराने की शिकायतें सामने 
आई थीं। जांच के दौरान यह पाया गया 
कि डेली 1 जीबी डेटा वाला एक प्रमुख 
प्लान बंद कर दिया गया था या उसे 
केवल रिटेल स्टोर्स तक सीमित कर दिया 
गया था। इसी तरह ₹249 और ₹199 वाले 
प्लान केवल जियो स्टोर्स पर उपलब्ध थे, 
जबकि ₹209 का प्लान केवल MyJio 
ऐप के जरिए ही लिया जा सकता था।
TRAI ने इसे नियमों के खिलाफ 
बताते हुए कहा कि इस तरह की सीमित 
उपलब्धता न केवल पारदर्शिता के 
सिद्धांत का उल्लंघन है, बल्कि यह 
उपभोक्ताओं के साथ असमान व्यवहार 
भी दर्शाती है। जब किसी ग्राहक को एक 
ही कंपनी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर 
अलग-अलग जानकारी मिलती है, तो 
वह सही निर्णय नहीं ले पाता और इससे 
बाजार में असंतुलन पैदा होता है।
एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस पर 
TRAI ने आपत्ति जताई, वह था 
डिवाइस-आधारित टैरिफ प्लान्स। 
जियोफोन और जियोभारत जैसे फीचर 
फोन के लिए बनाए गए विशेष रिचार्ज 
प्लान अन्य स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं 
के लिए उपलब्ध नहीं थे। नियामक के 

अनुसार, यह समानता के सिद्धांत के 
खिलाफ है। यदि कोई योजना उपलब्ध 
है, तो उसे सभी उपभोक्ताओं के लिए 
समान रूप से उपलब्ध कराया जाना 
चाहिए, जब तक कि उसके पीछे कोई 
स्पष्ट और वैध तकनीकी कारण न हो।
हालांकि रिलायंस जियो ने अपने पक्ष 
में यह तर्क दिया कि कुछ सेवाओं और 
प्रारंभिक रिचार्ज को तकनीकी कारणों 
से सीमित माध्यमों पर उपलब्ध कराना 
आवश्यक होता है और डिवाइस-विशिष्ट 
प्लान अलग-अलग उपभोक्ता वर्गों को 
ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। 
लेकिन TRAI ने इन तर्कों को पर्याप्त 
नहीं माना और स्पष्ट कर दिया कि 
उपभोक्ता अधिकारों से समझौता नहीं 
किया जा सकता।
नियामक ने 2020 के प्रावधानों का 
हवाला देते हुए कहा कि सभी टेलीकॉम 
कंपनियों को अपने टैरिफ प्लान्स 
को सार्वजनिक करना और उनकी 
उपलब्धता सभी प्लेटफॉर्म पर सुनिश्चित 
करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह 
है कि उपभोक्ता बिना किसी भ्रम के 
आसानी से सभी विकल्पों की तुलना कर 
सकें और अपनी जरूरत के अनुसार सही 
योजना चुन सकें।
TRAI की इस सख्ती का एक बड़ा 
असर यह भी हो सकता है कि आने 
वाले समय में टेलीकॉम कंपनियों को 
अपने बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग 
रणनीतियों में बदलाव करना पड़े। अब 
वे केवल चुनिंदा चैनलों के माध्यम से 

विशेष योजनाएं पेश कर उपभोक्ताओं 
को आकर्षित नहीं कर पाएंगी, बल्कि 
उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर समान पारदर्शिता 
बनाए रखनी होगी।
नियामक ने यह भी चेतावनी दी है 
कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया 
गया, तो टेलीकॉम एक्ट 1997 के तहत 
कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पहली 
बार उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक 
का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि 
बार-बार उल्लंघन होने पर दंड की राशि 
बढ़ सकती है और दैनिक जुर्माने का भी 
प्रावधान है।
इस पूरे घटनाक्रम को उपभोक्ता 
अधिकारों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण 
कदम माना जा रहा है। आज के 
डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट 
सेवाएं केवल सुविधा नहीं, बल्कि एक 
आवश्यकता बन चुकी हैं। ऐसे में यह 
जरूरी हो जाता है कि उपभोक्ताओं को 
पूरी पारदर्शिता के साथ सेवाएं उपलब्ध 
कराई जाएं।
अंततः TRAI का यह कदम न केवल 
रिलायंस जियो के लिए एक चेतावनी है, 
बल्कि पूरे टेलीकॉम उद्योग के लिए एक 
संदेश भी है कि अब बाजार में प्रतिस्पर्धा 
केवल कीमत और ऑफर्स के आधार पर 
नहीं, बल्कि पारदर्शिता और उपभोक्ता 
विश्वास के आधार पर भी तय होगी। 
जब उपभोक्ता को सही जानकारी और 
समान अवसर मिलेगा, तभी वह सही 
निर्णय ले पाएगा और यही एक स्वस्थ 
और संतुलित बाजार की पहचान है।
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आंधी, बारिश और ओलों का कहर: उत्तर प्रदेश में तबाही का मंजर, 
खेती चौपट, एक महिला की दर्दनाक मौत से सहमा जनजीवन

शिक्षा से सशक्त भविष्य की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश: ‘स्कू ल चलो 
अभियान’ से नामांकन में तेजी, ड्रॉपआउट दर में ऐतिहासिक गिरावट

शिक्षक भर्ती में योग्यता की नई कसौटी: हाईकोर्ट 
का फैसला, अब टीईटी बनेगा अनिवार्य आधार

टलेीकॉम बाजार में पारदर्शिता की नई कसौटी: जियो को 
TRAI का सख्त संदेश, उपभोक्ता अधिकारों पर जोर

तकनीकी चूक से टला बड़ा हादसा: इटावा में 
प्रशिक्षण के दौरान खेत में गिरा मानवरहित ड्रोन



रायपुर में आयोजित भारतीय प्रबंधन 
संस्थान के 15वें वार्षिक दीक्षांत 
समारोह ने कवेल एक शैक्षणिक 
उपलब्धि का उत्सव ही नहीं मनाया, 
बल्कि भारत की बदलती वैश्विक 
भूमिका और उसके आत्मविश्वास का 
भी स्पष्ट संदेश दिया। इस अवसर 
पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित 
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने 
संबोधन में जिस तरह भारत की 
आर्थिक, कूटनीतिक और नीतिगत 
मजबूती को रेखांकित किया, वह 
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में देश की 
स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
उन्होंने कहा कि दुनिया आज कई 
तरह की चुनौतियों से गुजर रही 
है—चाहे वह आर्थिक अस्थिरता 
हो, भू-राजनीतिक तनाव हो, 
जलवायु परिवर्तन की समस्या हो या 
तकनीकी बदलाव की तेज रफ्तार। 
इन सबके बीच भारत ने जिस 
संतुलन और मजबूती के साथ अपनी 
दिशा तय की है, वह उल्लेखनीय 
है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि 
योजनाबद्ध नीतियों, मजबूत नेतृत्व 
और देश के भीतर बढ़ती क्षमता का 
परिणाम है।
भारत का विश्व की शीर्ष पांच 
अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना 
केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 

एक लंबी यात्रा का प्रतीक है, जिसमें 
सुधार, नवाचार और सतत विकास 
की निरंतर प्रक्रिया शामिल रही 
है। जयशंकर ने इस उपलब्धि को 
रेखांकित करते हुए कहा कि देश 
ने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह 
की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से 
सामना किया है और आगे भी इसी 
तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ने की 
क्षमता रखता है।
दीक्षांत समारोह में 552 विद्यार्थियों 
को उपाधियां प्रदान की गईं, जिनमें 
314 एमबीए, 230 एग्जीक य्ूटिव 
एमबीए और 8 शोधार्थी शामिल 
थे। यह कवेल छात्रों के लिए एक 
उपलब्धि का क्षण नहीं था, बल्कि 
उनके जीवन के एक नए अध्याय की 
शुरुआत भी थी। जयशंकर ने छात्रों 
को संबोधित करते हुए उन्हें विकसित 
भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका 
निभाने के लिए प्रेरित किया और यह 
भी बताया कि आज की पीढ़ी के पास 
वे सभी संसाधन और अवसर हैं, जो 
पहले की पीढ़ियों के पास नहीं थे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
आज के युवाओं के पास तकनीक, 
सूचना और वैश्विक नेटवर्क तक 
सीधी पहुंच है, जो उन्हें अधिक 
सक्षम और प्रभावशाली बनाती है। 
लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी 
भी बढ़ जाती है। उन्होंने छात्रों से 

अपेक्षा जताई कि वे कवेल व्यक्तिगत 
सफलता तक सीमित न रहें, बल्कि 
देश के विकास में भी योगदान दें।
भारत की विकास यात्रा को उन्होंने 
एक निर्णायक मोड़ पर बताया, जहां 
लिए गए फैसले आने वाले दशकों 
की दिशा तय करेंगे। इस संदर्भ में 
युवाओं की भूमिका अत य्ंत महत्वपूर्ण 
हो जाती है, क्योंकि वही इस बदलाव 
के वास्तविक वाहक हैं। उनके 
विचार, उनकी ऊर्जा और उनका 
नवाचार ही देश को आगे बढ़ाने में 
निर्णायक साबित होंगे।
कार्यक्रम में आईआईएम रायपुर 
के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष 
पुनीत डालमिया ने भी छात्रों को 
संबोधित करते हुए वर्तमान समय 
की जटिलताओं को रेखांकित किया। 
उन्होंने कहा कि आज का दौर कवेल 
ज्ञान प्राप्त करने का नहीं, बल्कि उसे 
सही दिशा में उपयोग करने का है। 
आर्टिफिशियल इंटलेिजेंस, जलवायु 
परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 
और भू-राजनीतिक बदलाव जैसे 
विषय आज के पेशेवर जीवन का 
हिस्सा बन चुके हैं।
उन्होंने छात्रों को यह भी समझाया 
कि कवेल तकनीकी दक्षता ही 
पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनुकलून 
क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता 
और नैतिक नेतृत्व भी उतना ही 

जरूरी है। बदलती परिस्थितियों में 
जो लोग तेजी से सीखते हैं और खुद 
को ढालते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं।
समारोह के अंत में मेधावी छात्रों 
को सम्मानित किया गया, जिसमें 
शिवांग छिकारा, शालिनी दुबे और 
बोबन चाको को स्वर्ण पदक प्रदान 
किए गए। यह सम्मान कवेल उनकी 
शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक नहीं 
था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि 
मेहनत और समर्पण के साथ किसी 
भी लक्ष्य को हासिल किया जा 
सकता है।
संस्थान ने अपने प्लेसमेंट सत्र की 
सफलता का भी उल्लेख किया, 
जहां लगभग 20.93 लाख रुपये के 
औसत वार्षिक पैकजे के साथ छात्रों 
को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। 
यह आंकड़ा न कवेल संस्थान की 
गुणवत्ता को दर्शाता है, बल्कि यह 
भी बताता है कि उद्योग जगत में इन 
छात्रों की मांग कितनी अधिक है।
इस पूरे आयोजन ने एक स्पष्ट संदेश 
दिया कि भारत कवेल चुनौतियों का 
सामना ही नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें 
अवसर में बदलने की क्षमता भी 
रखता है। और इस परिवर्तन के केंद्र 
में हैं देश के युवा, जो अपनी शिक्षा, 
कौशल और दृष्टिकोण के माध्यम से 
भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने 
के लिए तैयार हैं।

छत्तीसगढ़, जिसे देश के खनिज समृद्ध 
राज्यों में अग्रणी माना जाता है, एक बार फिर 
अपने संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के कारण 
सुर्खियों में है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के 
दौरान राज्य ने खनिज क्षेत्र से 16,625 
करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर न केवल 
अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में सफलता 
हासिल की है, बल्कि यह भी साबित किया 
है कि सही नीतियों और आधुनिक तकनीकों 
के सहारे प्राकृतिक संसाधनों को आर्थिक 
मजबूती में बदला जा सकता है।
यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित 
नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक बदलाव 
का संकेत है जो राज्य के खनन क्षेत्र में 
पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है। 
वर्ष-दर-वर्ष आधार पर खनिज राजस्व में 
14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 
पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि 
दर लगभग 6 प्रतिशत से कहीं अधिक है। 
यह अंतर इस बात को स्पष्ट करता है कि 
राज्य सरकार ने पारंपरिक व्यवस्था से आगे 
बढ़कर एक अधिक प्रभावी और आधुनिक 
मॉडल अपनाया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 
इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी भूमिका 
पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार की रही 
है। पहले जहां खनन गतिविधियों में निगरानी 
और नियंत्रण को लेकर कई चुनौतियां सामने 
आती थीं, वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म 
और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से इन 
समस्याओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया 
गया है।

‘खनिज 2.0’ जैसे आईटी-आधारित 
प्लेटफॉर्म का उपयोग इस दिशा में एक 
महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इस 
प्लेटफॉर्म के माध्यम से खनन से जुड़े 
हर चरण—अनुमति, उत्खनन, परिवहन 
और राजस्व संग्रह—को डिजिटल रूप 
से ट्रैक किया जा रहा है। इससे न केवल 
पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि भ्रष्टाचार और 
अनियमितताओं की संभावनाएं भी कम हुई 
हैं।
सरकार अब इस डिजिटल प्रणाली को और 
व्यापक बनाने की दिशा में काम कर रही 
है। विशेष रूप से गौण खनिजों को भी इस 
प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना बनाई जा 
रही है, ताकि खनन क्षेत्र का हर हिस्सा 
एकीकृत डिजिटल निगरानी के दायरे में आ 
सके। इससे न केवल राजस्व संग्रह में वृद्धि 
होगी, बल्कि संसाधनों का बेहतर उपयोग भी 
सुनिश्चित किया जा सकेगा।
खनिज परिवहन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण 
सुधार किए गए हैं। वीटीएस (व्हीकल 
ट्रैकिंग सिस्टम), आई-चेक गेट्स और ड्रोन 

आधारित निगरानी प्रणाली के उपयोग से 
खनिजों के परिवहन पर कड़ी नजर रखी 
जा रही है। पहले जहां अवैध खनन और 
परिवहन एक बड़ी समस्या थी, वहीं अब इन 
तकनीकों की मदद से हर गतिविधि पर नजर 
रखना संभव हो गया है।
सार्वजनिक उपक्रमों, विशेष रूप से 
एनएमडीसी के लिए डिस्पैच रूट्स के 
अनुकूलन ने भी इस सफलता में अहम 
भूमिका निभाई है। बेहतर मार्ग योजना और 
लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के कारण खनिजों की 
आपूर्ति अधिक व्यवस्थित और तेज हो गई 
है। इससे न केवल समय की बचत हुई है, 
बल्कि परिवहन लागत में भी कमी आई है, 
जिसका सीधा असर राजस्व पर पड़ा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि 
को राज्य की आर्थिक मजबूती की दिशा 
में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका 
कहना है कि सरकार का लक्ष्य केवल 
राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि खनिज संसाधनों 
के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और 
दक्षता सुनिश्चित करना है।

यह दृष्टिकोण इस बात को भी दर्शाता है 
कि राज्य सरकार खनिज संपदा को केवल 
एक आर्थिक संसाधन के रूप में नहीं, 
बल्कि समग्र विकास के साधन के रूप में 
देख रही है। खनिज से प्राप्त राजस्व का 
उपयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और 
अन्य विकास कार्यों में किया जा सकता है, 
जिससे राज्य के लोगों के जीवन स्तर में 
सुधार होगा।
हालांकि, इस तेजी से बढ़ते खनन और 
राजस्व के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई 
हैं। पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायों के 
अधिकार और सतत विकास जैसे मुद्दे हमेशा 
इस क्षेत्र के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे में यह 
आवश्यक है कि विकास और संरक्षण के 
बीच संतुलन बनाए रखा जाए।
सरकार की ओर से तकनीक के उपयोग और 
निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास 
इस दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं। यदि 
इन्हें सही तरीके से लागू किया जाता है, तो 
न केवल राजस्व में वृद्धि जारी रहेगी, बल्कि 
खनन गतिविधियों को अधिक जिम्मेदार 
और टिकाऊ भी बनाया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ की यह उपलब्धि अन्य राज्यों के 
लिए भी एक उदाहरण बन सकती है कि 
किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का सही 
उपयोग कर आर्थिक विकास को गति दी जा 
सकती है। आने वाले वर्षों में यदि इसी तरह 
नवाचार और पारदर्शिता पर जोर दिया जाता 
रहा, तो यह राज्य न केवल खनिज उत्पादन 
में, बल्कि प्रबंधन और नीति निर्माण में भी 
अग्रणी बन सकता है।

भारतीय रेल देश की जीवनरेखा मानी 
जाती है और इसके अलग-अलग मंडल 
इस विशाल तंत्र को मजबूती देने में अहम 
भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज 
मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के 
दौरान जिस तरह का प्रदर्शन किया है, 
वह न केवल आंकड़ों में बल्कि सेवाओं 
की गुणवत्ता में भी एक बड़े बदलाव का 
संकेत देता है। यह उपलब्धि केवल आय 
या यात्रियों की संख्या तक सीमित नहीं 
है, बल्कि इसमें समयपालनता, सुरक्षा, 
बुनियादी ढांचा और यात्री सुविधाओं का 
व्यापक सुधार शामिल है।
मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल द्वारा 
दी गई जानकारी के अनुसार, इस वर्ष 
करीब 7.40 करोड़ यात्रियों ने प्रयागराज 
मंडल की ट्रेनों में सफर किया। यह 
आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि लोगों 
का भरोसा रेल सेवाओं पर लगातार बढ़ 
रहा है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को 
सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना 
अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे 
मंडल ने कुशलता के साथ निभाया है।
आर्थिक दृष्टि से भी मंडल ने उल्लेखनीय 

सफलता हासिल की है। वर्ष 2025-26 में 
कुल 2,753 करोड़ रुपये की आय अर्जित 
की गई, जो इस बात का संकेत है कि 
यात्री सेवाओं के साथ-साथ व्यावसायिक 
गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। यह आय 
केवल टिकट बिक्री तक सीमित नहीं है, 
बल्कि इसमें माल ढुलाई और अन्य स्रोतों 
से होने वाली कमाई भी शामिल है।
समयपालनता, जो किसी भी रेल सेवा की 
सबसे महत्वपूर्ण कसौटी होती है, उसमें 
भी इस बार बड़ा सुधार देखने को मिला 
है। ट्रेनों की समय पर पहुंचने की दर 
बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले 
वर्ष की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक है। 
यह सुधार यात्रियों के लिए राहत की बात 
है, क्योंकि देरी से चलने वाली ट्रेनों की 
समस्या लंबे समय से एक बड़ी चुनौती 
रही है। समयपालनता में यह वृद्धि बेहतर 
प्रबंधन, तकनीकी सुधार और संचालन की 
दक्षता का परिणाम है।
माल ढुलाई के क्षेत्र में भी प्रयागराज मंडल 
ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। फ्रेट 
लोडिंग में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज 
की गई, जबकि माल भाड़ा आय 843.63 

करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह वृद्धि इस 
बात का संकेत है कि उद्योग और व्यापार 
के लिए रेल एक विश्वसनीय माध्यम बना 
हुआ है। अनलोडिंग के आधार पर राष्ट्रीय 
स्तर पर नौवां स्थान प्राप्त करना भी मंडल 

की कार्यकुशलता को दर्शाता है।
परिचालन के स्तर पर भी यह वर्ष काफी 
सक्रिय रहा। पूरे साल में 1,46,832 ट्रेनों 
का संचालन किया गया, जिसमें 13,779 
ट्रेन ऑन डिमांड शामिल हैं। यह आंकड़ा 

बताता है कि यात्रियों की बढ़ती मांग को 
ध्यान में रखते हुए सेवाओं का विस्तार 
किया गया। विशेष अवसरों पर अतिरिक्त 
ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई, जिसमें माघ 
मेले के दौरान 804 विशेष और 7,490 

नियमित ट्रेनों का संचालन उल्लेखनीय 
रहा।
यात्रियों की सुविधा और कनेक्टिविटी 
बढ़ाने के लिए 18 नई ट्रेन जोड़ी शुरू 
की गईं, जबकि 11 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का 
विस्तार किया गया। इसके अलावा 6 जोड़ी 
ट्रेनों की गति बढ़ाकर 130 किलोमीटर 
प्रति घंटा कर दी गई, जिससे यात्रा समय 
में कमी आई है। कालिंदी एक्सप्रेस में 
कोचों की संख्या 17 से बढ़ाकर 22 करना 
भी यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में 
रखते हुए लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय 
है।
सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी 
मंडल ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए 
हैं। नौ लेवल क्रॉसिंग गेट बंद किए गए, 
जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हुई 
है। 32 स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म 
निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, जो 
भविष्य में यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान 
करेंगे। इसके अलावा कई स्टेशनों पर फुट 
ओवर ब्रिज के निर्माण और पुराने ढांचे के 
प्रतिस्थापन की योजना को भी मंजूरी दी 
गई है। तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में ‘कवच 

4.0’ प्रणाली का प्रयागराज-कानपुर खंड 
पर 190 रूट किलोमीटर तक लागू किया 
जाना एक बड़ा कदम है। यह प्रणाली ट्रेनों 
की टक्कर रोकने और सुरक्षित संचालन 
सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसके 
साथ ही लगभग 950 सीसीटीवी कैमरों 
की स्थापना से निगरानी व्यवस्था को और 
मजबूत किया गया है।
यात्री सुविधाओं के विस्तार पर भी 
विशेष ध्यान दिया गया है। आठ अमृत 
भारत स्टेशनों का कार्य पूरा किया गया, 
जिससे स्टेशनों का स्वरूप आधुनिक 
और सुविधाजनक बना है। ‘दवा-दोस्त’ 
स्टॉल और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 
जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं, जो यात्रियों 
को सस्ती और त्वरित चिकित्सा सहायता 
उपलब्ध कराती हैं।
सुरक्षा अभियानों के तहत भी मंडल ने 
प्रभावी कार्य किया है। ‘ऑपरेशन सतर्क’ 
के अंतर्गत 79 मामलों का खुलासा कर 
95 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 
लाखों रुपये की अवैध शराब बरामद 
की गई। वहीं ‘मेरी सहेली’ अभियान के 
माध्यम से 4.52 लाख से अधिक महिला 

यात्रियों को सहायता प्रदान की गई, जिससे 
उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित और सहज 
बनी।
इसके अलावा ‘नन्हे फरिश्ते’ अभियान 
के तहत 500 बच्चों को सुरक्षित उनके 
परिजनों या संस्थाओं तक पहुंचाया गया। 
यह पहल न केवल रेलवे की जिम्मेदारी 
को दर्शाती है, बल्कि समाज के प्रति 
उसकी संवेदनशीलता को भी उजागर 
करती है।
प्रयागराज मंडल का यह प्रदर्शन इस 
बात का संकेत है कि भारतीय रेल केवल 
एक परिवहन माध्यम नहीं, बल्कि देश 
के सामाजिक और आर्थिक विकास का 
एक मजबूत आधार है। लगातार सुधार, 
नई तकनीकों का उपयोग और यात्रियों 
की जरूरतों को प्राथमिकता देना ही इस 
सफलता की कुंजी है।
आने वाले समय में यदि इसी तरह 
योजनाबद्ध तरीके से कार्य जारी रहा, तो 
प्रयागराज मंडल न केवल अपने रिकॉर्ड 
को और बेहतर करेगा, बल्कि देश के अन्य 
मंडलों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत 
बनेगा।

पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया और 
रघुनाथपुर थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब 
से हुई मौतों ने एक बार फिर उस भयावह 
सच्चाई को सामने ला दिया है, जो वर्षों 
से समाज के कमजोर तबकों को चुपचाप 
निगलती रही है। छह लोगों की मौत और 
एक दर्जन से अधिक लोगों के गंभीर रूप 
से बीमार होने की यह घटना केवल एक 
आपदा नहीं, बल्कि व्यवस्था, जागरूकता 
और कानून के बीच मौजूद खामियों की भी 
कठोर तस्वीर पेश करती है।
बताया जा रहा है कि बुधवार शाम परसौना 
और बालगंगा क्षेत्रों में कुछ लोगों ने स्थानीय 
स्तर पर उपलब्ध शराब का सेवन किया, 
जिसके बाद देर रात अचानक उनकी तबीयत 
बिगड़ने लगी। पहले उल्टी, चक्कर और 

तेज दर्द की शिकायतें सामने आईं, लेकिन 
धीरे-धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई 
लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 
कुछ ही घंटों के भीतर मौतों का सिलसिला 
शुरू हो गया और देखते ही देखते यह संख्या 
बढ़कर छह तक पहुंच गई।
मृतकों में जयसिंहपुर पुलवाघाट के चंदू 
प्रसाद, परसौना के प्रमोद यादव और 
परिक्षण मांझी, बालगंगा के सम्पत साह तथा 
हरदिया के हरी भगत और लालकिशोर राय 
शामिल हैं। इन नामों के पीछे सिर्फ आंकड़े 
नहीं, बल्कि पूरे परिवारों की दुनिया उजड़ने 
की कहानी छिपी है। वहीं विनोद साह, राहुल 
पासवान, लोहा ठाकुर और लड्डू साह जैसे 
कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 
हैं। कुछ की आंखों की रोशनी तक चली 

जाने की खबर ने इस त्रासदी को और भी 
भयावह बना दिया है।
जिन गांवों में यह घटना हुई—बालगंगा, 
लक्ष्मीपुर, गदरिया, परसौना और हरदिया—
वहां का माहौल पूरी तरह से शोक और भय 
में डूबा हुआ है। हर घर में सन्नाटा है, हर 
चेहरे पर डर और आक्रोश साफ दिखाई दे 
रहा है। लोग यह समझने की कोशिश कर 
रहे हैं कि आखिर एक साधारण सी लगने 
वाली शराब कैसे इतनी घातक साबित हो 
गई।
प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते 
हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की है। पुलिस 
अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने तुरकौलिया 
थानाध्यक्ष उमाशंकर मांझी को निलंबित कर 
दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि 

इस मामले में कहीं न कहीं लापरवाही या 
मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही 
है। चौकीदार भरत यादव की गिरफ्तारी और 
उस पर मुख्य आरोपी नागा राय से सांठगांठ 
का आरोप इस पूरे नेटवर्क की जटिलता को 
उजागर करता है।
पुलिस ने नागा राय समेत आठ संदिग्ध 
शराब कारोबारियों को हिरासत में लिया है 
और सप्लाई चेन की गहराई से जांच की 
जा रही है। अलग-अलग थानों में प्राथमिकी 
दर्ज कर ली गई है और पीड़ित परिवारों के 
बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। प्रमोद यादव 
की पत्नी सुगंति देवी द्वारा दी गई तहरीर 
ने इस मामले को और अधिक गंभीर बना 
दिया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जहरीली 
शराब से मौत का आरोप लगाया गया है।

प्रयागराज की एक अदालत के हालिया 
फैसले ने संपत्ति अधिकारों, विशेषकर 
नाबालिगों के हितों को लेकर एक महत्वपूर्ण 
और स्पष्ट संदेश दिया है। यह मामला 
केवल एक व्यक्ति की संपत्ति बेचने की 
अनुमति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने 
उस व्यापक कानूनी सिद्धांत को भी सामने 
रखा है, जिसमें नाबालिगों के अधिकारों की 
सुरक्षा सर्वोपरि मानी जाती है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक 
कुमार सिंह (अष्टम) द्वारा पारित इस 
आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया कि केवल 
राजस्व अभिलेख, जैसे खसरा में नाम दर्ज 
होना, किसी व्यक्ति के स्वामित्व का अंतिम 
और निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकता। यह 

टिप्पणी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, 
क्योंकि आमतौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी 
क्षेत्रों में लोग खसरे या खतौनी में नाम दर्ज 
होने को ही स्वामित्व का प्रमाण मान लेते हैं।
मामला करेली निवासी सैय्यद मजहर अली 
रिजवी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था, 
जिसमें उन्होंने गुरु तेग बहादुर नगर स्थित 
अपने मकान में अपने नाबालिग बच्चों के 
कथित हिस्से को बेचने की अनुमति मांगी 
थी। उनका तर्क था कि वे नोएडा में एक 
नया मकान खरीदना चाहते हैं और इसके 
लिए वर्तमान संपत्ति को बेचना आवश्यक 
है। उन्होंने यह भी कहा था कि नई संपत्ति 
में बच्चों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, 
जिससे उनके हित सुरक्षित रहेंगे।

लेकिन अदालत ने इस तर्क को पर्याप्त नहीं 
माना। सुनवाई के दौरान यह सामने आया 
कि संबंधित संपत्ति याची को उनके पिता से 
विरासत में प्राप्त हुई थी, लेकिन नाबालिग 
बच्चों के स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस 
और वैधानिक आधार प्रस्तुत नहीं किया 
गया। अदालत ने इस बात पर विशेष जोर 
दिया कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बच्चों 
का अधिकार किस कानूनी प्रक्रिया के तहत 
स्थापित हुआ—चाहे वह बैनामा हो, वसीयत 
हो या हिबा।
यही वह बिंदु था, जहां अदालत ने सख्ती 
दिखाई और कहा कि केवल खसरे में नाम 
दर्ज होने से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता। 
इसका अर्थ यह है कि संपत्ति के अधिकार 

को स्थापित करने के लिए विधिक दस्तावेजों 
और प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है। बिना 
इनके, किसी भी तरह का दावा अधूरा और 
अस्थिर माना जाएगा।
इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू 
यह है कि अदालत ने नाबालिगों के हितों को 
प्राथमिकता दी। कानून की दृष्टि में नाबालिग 
अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं नहीं कर 
सकते, इसलिए अदालत उनकी सुरक्षा के 
लिए विशेष सतर्कता बरतती है। यदि किसी 
संपत्ति में उनका हिस्सा है, तो उसे बेचने 
के लिए केवल अभिभावक की इच्छा पर्याप्त 
नहीं होती, बल्कि यह भी साबित करना होता 
है कि वह कदम वास्तव में बच्चों के हित में 
है और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
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उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आतंकी साजिश 
का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों 
की सतर्कता और सक्रियता एक बार फिर 
चर्चा में है। जिस तरह से दुबई में बैठे एक 
आरोपी द्वारा सोशल मीडिया के जरिए 
पूरे नेटवर्क को संचालित किया जा रहा 
था, वह आधुनिक दौर में आतंकवाद के 
बदलते स्वरूप को उजागर करता है। इस 
मामले में समय रहते कार्रवाई करते हुए 
यूपी एटीएस ने न केवल एक बड़े हमले 
को टाल दिया, बल्कि उस नेटवर्क की परतें 
भी खोल दीं, जो देश के भीतर अस्थिरता 
फैलाने की कोशिश में लगा था।
जांच के अनुसार मेरठ का आकिब, जो 
लंबे समय से दुबई में रह रहा है, इस 
पूरे मॉड्यूल का मुख्य संचालक था। वह 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम 
और टेलीग्राम के माध्यम से भारत में 
युवाओं को जोड़कर उन्हें पाकिस्तानी 
हैंडलर्स से संपर्क कराता था। इसी कड़ी 

में उसने मेरठ के साकिब उर्फ डेविल को 
हैंडलर्स से जोड़ा, जिसके बाद साकिब और 
उसके साथियों ने लखनऊ रेलवे स्टेशन 
को निशाना बनाने की साजिश रची।
एटीएस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 
मेरठ के साकिब उर्फ डेविल, अरबाब, 
गौतमबुद्धनगर के विकास उर्फ रौनक और 
लोकेश उर्फ पपला पंडित को गिरफ्तार 
किया। ये सभी आरोपी कथित रूप से 
लखनऊ रेलवे स्टेशन पर विस्फोट करने 
के इरादे से पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले 
ही सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें दबोच लिया। 
इस कार्रवाई ने एक संभावित बड़े आतंकी 
हमले को टाल दिया, जिससे भारी जनहानि 
हो सकती थी।
पूछताछ में सामने आया है कि यह मॉड्यूल 
केवल एक हमले तक सीमित नहीं था, 
बल्कि इसके निशाने पर कई महत्वपूर्ण 
स्थान और व्यक्ति भी थे। आरोपियों ने 
उत्तर प्रदेश के कई रक्षा प्रतिष्ठानों और 

कैंट क्षेत्रों की रेकी की थी। उन्होंने इन 
स्थानों के वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स 
को भेजे, जिससे यह साफ होता है कि 
उनकी योजना कहीं अधिक व्यापक और 
खतरनाक थी।
इतना ही नहीं, प्रदेश के कुछ प्रमुख 

हिंदुत्ववादी नेताओं को भी निशाने पर 
रखा गया था। उनके आवागमन, सुरक्षा 
व्यवस्था और गतिविधियों की विस्तृत 
जानकारी जुटाई जा रही थी। हैंडलर्स द्वारा 
गूगल लोकेशन भेजी जाती थी, जिसके 
आधार पर आरोपी वहां जाकर वीडियो 

रिकॉर्ड करते और उसे आगे भेजते थे। 
इसके बदले उन्हें आर्थिक मदद भी दी 
जाती थी, जो इस नेटवर्क के संगठित और 
सुनियोजित होने का संकेत है।
जांच एजेंसियों को आरोपियों के पास से 
कई ऐसे वीडियो भी मिले हैं, जिनमें छोटी-

छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम 
देते हुए दिखाया गया है। यह संकेत देता 
है कि वे पहले छोटे स्तर पर घटनाएं कर 
अपनी गतिविधियों को परख रहे थे, ताकि 
आगे चलकर बड़े हमले को अंजाम दिया 
जा सके। रेलवे के सिग्नल बॉक्स और गैस 
सिलिंडर से भरे वाहनों को निशाना बनाने 
की योजना भी सामने आई है, जो बेहद 
खतरनाक साबित हो सकती थी।
इस पूरे मामले में सोशल मीडिया की 
भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। आकिब ने 
डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए 
न केवल युवाओं को जोड़ा, बल्कि उन्हें 
कट्टरपंथी विचारधारा की ओर भी प्रेरित 
किया। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स 
पर एके-47 जैसे हथियारों के साथ तस्वीरें 
सामने आई थीं, जिनके आधार पर एटीएस 
ने अपनी जांच शुरू की। यही डिजिटल 
सुराग इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की 
कुंजी बने। शनिवार को चारों आरोपियों को 

कोर्ट में पेश किया गया, जहां एटीएस ने 
उनकी पांच दिन की पुलिस रिमांड मांगी, 
जिसे मंजूर कर लिया गया। अब एजेंसी 
गहन पूछताछ के जरिए यह पता लगाने 
की कोशिश कर रही है कि इस मॉड्यूल 
में और कौन-कौन शामिल हैं, कितनी और 
वारदातों की योजना बनाई गई थी और 
आकिब के अलावा कौन-कौन लोग इस 
नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।
एटीएस के अधिकारियों का कहना है 
कि आकिब तक पहुंचने के लिए पर्याप्त 
जानकारी जुटा ली गई है और उस पर 
शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। 
यह भी संकेत मिले हैं कि वह पाकिस्तान 
के बड़े हैंडलर्स के संपर्क में है और दुबई 
को सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल 
कर रहा था।
यह मामला इस बात का स्पष्ट उदाहरण 
है कि आज के दौर में आतंकवाद केवल 
सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, 

बल्कि डिजिटल माध्यमों के जरिए कहीं से 
भी संचालित किया जा सकता है। सोशल 
मीडिया, जो आमतौर पर संवाद और 
जानकारी के आदान-प्रदान का माध्यम है, 
उसका दुरुपयोग कर युवाओं को भड़काने 
और उन्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास 
किया जा रहा है।
हालांकि, इस पूरी साजिश का समय रहते 
खुलासा होना और आरोपियों की गिरफ्तारी 
यह दर्शाती है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह 
सतर्क हैं और किसी भी खतरे से निपटने 
के लिए तैयार हैं। यह कार्रवाई न केवल 
एक बड़े हमले को रोकने में सफल रही, 
बल्कि यह भी संदेश देती है कि देश की 
सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा 
नहीं जाएगा।
अब जांच एजेंसियों की नजर पूरे नेटवर्क 
को जड़ से खत्म करने पर है, ताकि भविष्य 
में इस तरह की किसी भी साजिश को 
पनपने का मौका न मिल सके।

पटरी पर दौड़ती प्रगति: प्रयागराज मंडल ने रचा नया 
रिकॉर्ड, यात्रियों से कमाई तक हर मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन

सोशल मीडिया से बुनी गई साजिश का पर्दाफाश: दुबई से ऑपरेट हो रहा आतंकी मॉड्यूल, लखनऊ में बड़ा हमला टला

मौत का जहर बनी शराब: पूर्वी चंपारण में त्रासदी, 
लापरवाही और अवैध नेटवर्क की खौफनाक सच्चाई

न्याय की कसौटी पर संपत्ति अधिकार: नाबालिगों 
के हितों की रक्षा में अदालत का सख्त संदेश

खनिज संपदा से समृद्धि की राह: छत्तीसगढ़ ने राजस्व में बनाया 
नया कीर्तिमान, तकनीक और पारदर्शिता से मिली तेज रफ्तार

वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत का आत्मविश्वास: आईआईएम 
रायपुर में जयशंकर का संदेश, युवाओं को बताया विकास का आधार
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बिहार की राजधानी पटना से सामने आई 
एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटना ने 
पूरे समाज को अंदर तक झकझोर दिया 
है। रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देने 
वाली इस वारदात में एक तीन साल की 
मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर उसके 
ही चाचा द्वारा दरिंदगी किए जाने का आरोप 
है। इस अमानवीय कृत्य में उसके दो अन्य 
साथियों के शामिल होने की बात भी सामने 
आई है। घटना के बाद बच्ची की हालत 

गंभीर बनी हुई है और उसे अस्पताल में 
भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम 
लगातार उसकी निगरानी कर रही है।
यह घटना परसा बाजार थाना क्षेत्र की 
बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, 
मासूम बच्ची अपने घर में सो रही थी, जब 
देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे आरोपी 
चाचा उसे उठाकर बाहर ले गया। आरोप 
है कि वह बच्ची को पास के खेत में ले 
गया, जहां उसने अपने दो साथियों के साथ 

मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम 
दिया। यह तथ्य और भी भयावह हो जाता 
है कि जिस व्यक्ति पर बच्ची की सुरक्षा 
की जिम्मेदारी थी, वही उसके लिए खतरा 
बन गया।
घटना के दौरान बच्ची की चीख-पुकार 
ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क कर 
दिया। शुरुआत में लोगों को संदेह हुआ 
कि शायद कोई बच्चा चोर इलाके में घुस 
आया है। इसी आशंका के चलते ग्रामीण 

आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन जब वे 
मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी बच्ची को 
गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो चुके थे। 
उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों 
के होश उड़ गए और तुरंत परिजनों को 
सूचना दी गई।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके 
पर पहुंची और बच्ची को तत्काल अस्पताल 
पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी 
स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसे विशेष 

निगरानी में रखा गया है। इस घटना के 
सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश 
का माहौल है। लोग इस घटना को केवल 
एक अपराध नहीं, बल्कि मानवता के 
खिलाफ एक बड़ा कलंक मान रहे हैं।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 
त्वरित कार्रवाई की है। घटनास्थल पर 
फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र 
किए गए हैं, ताकि आरोपियों के खिलाफ 
मजबूत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की 

जा सके। पुलिस ने मुख्य आरोपी चाचा 
और उसके एक साथी को गिरफ्तार 
कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की 
तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही 
है। अधिकारियों का कहना है कि फरार 
आरोपी को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा 
और इस मामले में शामिल सभी दोषियों 
को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा 
दिलाई जाएगी।
इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े 

कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 
आखिर समाज में इस तरह की घटनाएं 
क्यों बढ़ रही हैं, जहां रिश्तों की पवित्रता 
भी सुरक्षित नहीं रह गई है। एक मासूम 
बच्ची, जो अभी दुनिया को समझना भी 
शुरू नहीं कर पाई थी, उसके साथ इस 
तरह की क्रूरता यह दर्शाती है कि कहीं न 
कहीं सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गंभीर 
गिरावट आई है।
यह घटना केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा 

नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता, 
पारिवारिक जिम्मेदारी और मानसिक 
स्वास्थ्य जैसे पहलुओं से भी जुड़ी हुई है। 
नशे की लत, जैसा कि मुख्य आरोपी के 
बारे में बताया जा रहा है, भी ऐसे अपराधों 
को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक 
बन सकती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता 
है कि समाज और प्रशासन दोनों मिलकर 
इन जड़ों को पहचानें और उन्हें खत्म करने 
के लिए ठोस कदम उठाएं।

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के 
बड़े हिस्से में इन दिनों मौसम ने जिस 
तरह करवट ली है, उसने आम लोगों 
से लेकर मौसम वैज्ञानिकों तक को चर्चा 
में ला दिया है। कभी तेज धूप तो कभी 
अचानक घिरते काले बादल, धूल भरी 
आंधियां, गरज-चमक के साथ बारिश 
और कई जगहों पर ओलावृष्टि—यह 
सब मिलकर एक असामान्य मौसमीय 
स्थिति का संकेत दे रहे हैं। जहां एक 
ओर लोग गर्मी से राहत महसूस कर 
रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस अचानक 
बदलाव ने कई तरह की चिंताएं भी पैदा 
कर दी हैं।
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 
यहां सुबह से ही आसमान में बादलों 
का डेरा देखा जा रहा है। दिन चढ़ने 
के साथ मौसम और अधिक अस्थिर हो 
जाता है। मौसम विभाग ने साफ तौर 
पर चेतावनी दी है कि दोपहर से लेकर 
शाम के बीच तेज धूल भरी आंधी चल 
सकती है, जिसके साथ हल्की से मध्यम 
बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं 
की संभावना बनी हुई है। येलो अलर्ट 

जारी किया गया है, जो इस बात का 
संकेत है कि लोगों को सतर्क रहने की 
आवश्यकता है। बीते दिन भी राजधानी 
में इसी तरह का नजारा देखने को मिला 
था, जब अचानक तेज हवाएं चलने लगीं 
और धूल का गुबार पूरे वातावरण में छा 
गया। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी 
भी हुई, जिससे मौसम सुहावना तो हो 
गया, लेकिन कई जगहों पर ट्रैफिक और 
जनजीवन प्रभावित हुआ। अधिकतम 
तापमान जहां 30 डिग्री सेल्सियस के 
आसपास बना हुआ है, वहीं न्यूनतम 
तापमान 20 डिग्री तक रहने की संभावना 
है। यह तापमान सामान्य से कम है, जो 
इस बदलाव का सीधा असर दिखाता है। 
इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मुख्य कारण 
सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ को माना जा 
रहा है। यह एक ऐसी मौसमीय प्रणाली 
है, जो भूमध्यसागर के आसपास उत्पन्न 
होती है और उत्तर भारत में पहुंचकर 
मौसम को पूरी तरह बदल देती है। जब 
यह प्रणाली सक्रिय होती है, तो अपने 
साथ नमी, बादल, तेज हवाएं और वर्षा 
लेकर आती है। यही कारण है कि अप्रैल 

के महीने में, जब आमतौर पर गर्मी 
बढ़ने लगती है, उस समय इस तरह की 
ठंडी हवाएं और बारिश देखने को मिल 
रही है। मौसम विभाग के अनुसार, यह 
बदलाव 8 अप्रैल तक जारी रह सकता 
है। इसके बाद कुछ दिनों तक मौसम 

शुष्क रहने की संभावना है और धीरे-
धीरे गर्मी फिर से अपना असर दिखाना 
शुरू कर सकती है।
अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां 
स्थिति और भी ज्यादा गंभीर मानी जा 
रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई 

जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, 
जो येलो अलर्ट से एक स्तर ऊपर होता 
है। इसका मतलब है कि यहां मौसम 
का प्रभाव अधिक तीव्र हो सकता है। 
तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि 
की संभावना जताई गई है। हवाओं 

की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति 
घंटे तक पहुंच सकती है, जो पेड़ों के 
गिरने, बिजली के खंभों के नुकसान और 
फसलों को भारी क्षति पहुंचाने के लिए 
पर्याप्त है। किसानों के लिए यह स्थिति 
चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि इस 
समय कई फसलें पकने की अवस्था 
में होती हैं। ओलावृष्टि और तेज हवाएं 
उनकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। 
हालांकि, कुछ हद तक बारिश से मिट्टी 
में नमी बढ़ने का फायदा भी मिलता 
है, लेकिन अत्यधिक या असमय वर्षा 
नुकसानदेह साबित होती है।
बिहार में भी मौसम ने करवट लेने के 
संकेत दे दिए हैं। 5 अप्रैल से राज्य में 
मौसम पूरी तरह बदलने की संभावना 
जताई गई है। 5 से 7 अप्रैल के बीच तेज 
हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना 
है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। 
अभी तक जो गर्मी धीरे-धीरे बढ़ रही 
थी, उसमें इस बदलाव के कारण राहत 
मिलेगी। लेकिन साथ ही तेज हवाएं और 
बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, 
जिससे सावधानी बरतना जरूरी हो जाता 

है।
मध्य प्रदेश में पहले से ही आंधी, बारिश 
और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कई 
जिलों में पिछले दिनों ओले गिरे, जिससे 
फसलों को नुकसान पहुंचा। मौसम 
विभाग ने संकेत दिए हैं कि 6 अप्रैल तक 
यह स्थिति बनी रह सकती है। यहां भी 
पश्चिमी विक्षोभ का असर स्पष्ट रूप से 
देखा जा रहा है। राजस्थान में भी स्थिति 
कुछ अलग नहीं है। कई जिलों में बारिश 
और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। आमतौर 
पर यह राज्य गर्म और शुष्क मौसम के 
लिए जाना जाता है, लेकिन इस समय 
यहां भी बादल और बारिश ने लोगों को 
चौंका दिया है। मौसम विभाग का कहना 
है कि 10 अप्रैल तक लोगों को गर्मी और 
लू से राहत मिलेगी। इसके बाद तापमान 
में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है और गर्म 
हवाएं चलने लगेंगी।
इस पूरे मौसमीय बदलाव का एक बड़ा 
पहलू यह भी है कि यह हमें प्रकृति के 
बदलते स्वरूप की याद दिलाता है। 
जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के 
पैटर्न में लगातार बदलाव देखा जा रहा 

है। जहां पहले मौसम एक निश्चित क्रम 
में चलता था, अब उसमें अनिश्चितता 
बढ़ती जा रही है। कभी अचानक बारिश, 
कभी अत्यधिक गर्मी, तो कभी असमय 
ठंड—ये सभी संकेत हैं कि पर्यावरण 
संतुलन प्रभावित हो रहा है।
लोगों के लिए यह जरूरी हो गया है कि 
वे मौसम की इन चेतावनियों को गंभीरता 
से लें। तेज आंधी और बिजली गिरने के 
दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचना 
चाहिए, पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होना 
चाहिए और सुरक्षित स्थानों पर रहना 
चाहिए। किसानों को भी अपनी फसलों 
की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम 
उठाने चाहिए।
कुल मिलाकर, यह मौसम सिर्फ राहत 
या परेशानी का विषय नहीं है, बल्कि 
एक संकेत है कि हमें प्रकृति के साथ 
संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। 
दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, 
मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला यह 
मौसमीय बदलाव एक व्यापक प्रभाव का 
हिस्सा है, जो आने वाले समय में और 
भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

अचानक बदला मौसम का मिजाज: दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक 
आंधी, बारिश और ओलों का दौर, आखिर प्रकृति दे रही है क्या संकेत?

झारखंड के चतरा जिले से सामने आई 
एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना ने 
पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया 
है। एक साधारण-सी शाम, जो हर 
दिन की तरह सामान्य थी, अचानक 
एक ऐसी त्रासदी में बदल गई, जिसने 
न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया 
बल्कि पूरे समाज को सवालों के घेरे में 
खड़ा कर दिया। वेटनरी डॉक्टर जोगेंद्र 
यादव, जो रोज की तरह अपने घर लौटे 
थे, सब्जी लेकर आए और सहज भाव 
से अपने परिजनों से कहा—“खाना 
रेडी रखना, थोड़ी देर में आता हूं।” 
लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह 
उनका आखिरी वाक्य साबित होगा।
शुक्रवार की वह शाम, जो सामान्य 
लग रही थी, धीरे-धीरे चिंता में बदलने 
लगी। समय बीतता गया, रात गहराती 
गई, लेकिन जोगेंद्र यादव घर नहीं 
लौटे। परिजनों की बेचैनी बढ़ती गई। 
पहले उन्होंने सोचा कि शायद किसी 
काम में फंस गए होंगे, लेकिन जब 
देर रात तक कोई खबर नहीं मिली तो 
चिंता ने डर का रूप ले लिया। परिवार 

के लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़े, आस-
पास के इलाकों में तलाश की, जान-
पहचान वालों से पूछताछ की, लेकिन 
हर कोशिश बेकार साबित हुई।
रात भर की बेचैनी और अनिश्चितता के 
बाद शनिवार की सुबह एक ऐसी खबर 
लेकर आई, जिसने सब कुछ बदल 
दिया। गांव के कुछ लोग, जो जंगल 
की ओर महुआ चुनने गए थे, उन्होंने 
सड़क किनारे झाड़ियों में एक शव 
पड़ा देखा। यह दृश्य इतना भयावह था 
कि वे तुरंत घबरा गए और पुलिस को 
सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची 
और शव की पहचान हुई, तो यह पुष्टि 
हुई कि वह जोगेंद्र यादव ही थे।
इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में 
सनसनी फैल गई। एक शांत गांव, जहां 
आमतौर पर दिनचर्या सादगी से चलती 
है, अचानक भय और आक्रोश से भर 
गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल 
हो गया। जिस व्यक्ति ने कुछ घंटों 
पहले ही घर लौटने का वादा किया था, 
वह अब निर्जीव अवस्था में झाड़ियों 
के बीच मिला—यह सच्चाई किसी के लिए भी स्वीकार करना आसान नहीं था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 

शव को अपने कब्जे में लिया और 
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ 
ही, घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य 
जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम और डॉग 
स्क्वायड को भी बुलाया गया। जांच के 
दौरान मृतक की बाइक और मोबाइल 
फोन भी बरामद किए गए, जिन्हें अब 
सबूत के तौर पर खंगाला जा रहा है।
प्रथम दृष्टया यह मामला एक 
सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा 
है। जिस तरह से शव को झाड़ियों 
में फेंका गया, वह यह संकेत देता 
है कि अपराधियों ने अपनी पहचान 
छिपाने और सबूत मिटाने की कोशिश 
की होगी। हालांकि, अभी तक पुलिस 
किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और 
हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच 
कर रही है।
इस घटना ने कई सवाल खड़े कर 
दिए हैं। आखिर जोगेंद्र यादव घर से 
निकलने के बाद कहां गए? किससे 
उनकी मुलाकात हुई? क्या यह किसी 
व्यक्तिगत रंजिश का मामला है या 
फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र 

छिपा हुआ है? इन सभी सवालों के 
जवाब फिलहाल पुलिस की जांच पर 
निर्भर हैं। परिजनों के अनुसार, जोगेंद्र 
यादव का किसी से कोई विवाद नहीं 
था। वे एक साधारण जीवन जीने वाले, 
अपने काम में लगे रहने वाले व्यक्ति 
थे। एक वेटनरी डॉक्टर के रूप में वे 
गांव और आसपास के क्षेत्रों में जानवरों 
का इलाज करते थे और लोगों के बीच 
उनकी अच्छी पहचान थी। ऐसे व्यक्ति 
की इस तरह से हत्या होना न केवल 
चौंकाने वाला है, बल्कि यह समाज की 
सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा 
करता है।
गांव के लोगों में इस घटना को लेकर 
भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि 
अगर एक सम्मानित और शांत स्वभाव 
के व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना 
हो सकती है, तो आम आदमी की 
सुरक्षा का क्या होगा? लोगों ने प्रशासन 
से मांग की है कि इस मामले की गहन 
जांच की जाए और दोषियों को जल्द 
से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी 
जाए।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 
वे हर संभव एंगल से जांच कर रहे 
हैं। कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग, 
आसपास के सीसीटीवी फुटेज (यदि 
उपलब्ध हो) और स्थानीय लोगों से 
पूछताछ—इन सभी माध्यमों से सुराग 
जुटाने की कोशिश की जा रही है।
इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा 
दिया है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो 
सकती है। एक सामान्य-सी दिनचर्या, 
एक साधारण-सा वाक्य—“थोड़ी देर 
में आता हूं”—और फिर अचानक सब 
कुछ खत्म हो जाना। यह सिर्फ एक 
अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह 
उस दर्द, उस शून्यता और उस सवाल 
की कहानी है, जिसका जवाब हर कोई 
जानना चाहता है।
अब पूरे इलाके की नजर पुलिस जांच 
पर टिकी हुई है। लोग इंतजार कर रहे 
हैं उस दिन का, जब इस रहस्य से पर्दा 
उठेगा और जोगेंद्र यादव को न्याय 
मिलेगा। लेकिन तब तक, यह घटना 
एक अनकही पीड़ा और अधूरी कहानी 
बनकर सबके दिलों में गूंजती रहेगी।

“थोड़ी देर में आता हूं” कहकर निकले डॉक्टर की रहस्यमयी मौत: चतरा की खामोशी में गूंजता एक अनसुलझा सवाल

पटना की घटना ने झकझोरा समाज: मासूम के साथ दरिंदगी ने उठाए सुरक्षा और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल

जब सहारा भी कम पड़ जाए: डीग अस्पताल का 
वायरल वीडियो और व्यवस्था पर उठते सवाल

खाकी पर पड़ा दाग और न्याय का फैसला: राजस्थान SI भर्ती रद्द होने से उठे बड़े सवाल
राजस्थान में बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर 
भर्ती-2021 को लेकर आया हाई कोर्ट 
का फैसला केवल एक न्यायिक आदेश 
नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक कड़ा 
संदेश बनकर सामने आया है। इस फैसले 
ने एक झटके में 859 सब इंस्पेक्टरों की 
नौकरी छीन ली है और हजारों अभ्यर्थियों 
के भविष्य को फिर से अनिश्चितता के 
भंवर में डाल दिया है। कार्यवाहक मुख्य 
न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने 
इस मामले में एकलपीठ के पहले दिए गए 
निर्णय को सही ठहराते हुए साफ कर दिया 
कि जब चयन प्रक्रिया की नींव ही भ्रष्टाचार 
और धांधली से कमजोर हो जाए, तो उसे 
बचाने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।
यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ था 
जब 3 फरवरी 2021 को राजस्थान में 
सब-इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई 
थी। लगभग 7 लाख 97 हजार अभ्यर्थियों 
ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, 
जिनमें से करीब 3.80 लाख उम्मीदवार 
परीक्षा में शामिल हुए। इसके बाद 20 
हजार अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए चुने 
गए और अंततः 3291 उम्मीदवार इंटरव्यू 
तक पहुंचे। यह एक लंबी और कठिन 
प्रक्रिया थी, जिसमें हजारों युवाओं ने अपने 
सपनों और मेहनत को दांव पर लगाया था।
लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक 
और धांधली के आरोप सामने आने लगे। 
जांच एजेंसियों, विशेष रूप से एसओजी 
(स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप), ने जब मामले 
की गहराई से पड़ताल की, तो यह सामने 
आया कि भर्ती प्रक्रिया में ऊपर से नीचे 
तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई थीं। पेपर 
लीक के पुख्ता सबूत मिले और यह स्पष्ट 
हो गया कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी 
तरह से प्रभावित हो चुकी है।
इस मामले ने उस समय और गंभीर रूप 
ले लिया जब राजस्थान लोक सेवा आयोग 
(RPSC) के सदस्य रामूराम राईका 
और बाबूलाल कटरा की गिरफ्तारी हुई। 

इससे यह संकेत मिला कि केवल निचले 
स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर 
भी अनियमितताओं की संभावना है। इस 
पूरे घटनाक्रम ने अभ्यर्थियों के बीच भारी 
आक्रोश और अविश्वास पैदा कर दिया।
28 अगस्त 2025 को एकलपीठ ने इस 
भर्ती को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला 
सुनाया था। हालांकि, इस फैसले को 
चुनौती देते हुए चयनित अभ्यर्थी खंडपीठ 
में पहुंचे और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट 
तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले 
की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट को 
तीन महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश 
दिया था। अब खंडपीठ ने एकलपीठ के 
निर्णय को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट 
कर दिया है कि इस भर्ती को बचाने का 
कोई रास्ता नहीं है।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 
जब किसी परीक्षा की शुचिता पर गंभीर 
सवाल उठते हैं और यह साबित हो जाता 
है कि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई 

है, तो पूरी प्रक्रिया को निरस्त करना ही 
न्यायसंगत होता है। कोर्ट ने यह भी माना 
कि इस ‘दूषित’ चयन प्रक्रिया के कारण 
ईमानदार अभ्यर्थियों का हक मारा गया, 
जो निष्पक्ष प्रतियोगिता में सफल हो सकते 
थे।
हालांकि, कोर्ट ने इस फैसले के साथ 
एक महत्वपूर्ण राहत भी दी है। उसने 
निर्देश दिया है कि जब भी यह परीक्षा 
दोबारा आयोजित की जाएगी, तब उन 
सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी 
जाएगी, जो इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे। 
यह निर्णय उन युवाओं के लिए राहत भरा 
है, जो इस लंबे कानूनी संघर्ष के दौरान 
उम्र सीमा पार कर चुके हैं और अब उनके 
पास दोबारा मौका मिलने की उम्मीद बनी 
हुई है।
इस फैसले के बाद समाज और अभ्यर्थियों 
के बीच दो अलग-अलग धाराएं स्पष्ट रूप 
से देखने को मिल रही हैं। एक ओर वे 
अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सालों की मेहनत के 

बाद इस परीक्षा को पास किया था और 
अब अचानक उनकी नौकरी छिन गई है। 
उनके लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है, 
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 
वर्ष इस तैयारी में लगाए थे।
दूसरी ओर वे युवा हैं, जो इस भर्ती प्रक्रिया 
में शामिल तो हुए थे, लेकिन पेपर लीक 
और धांधली के कारण चयनित नहीं हो 
सके। उनके लिए यह फैसला न्याय की 
जीत के रूप में देखा जा रहा है। उनका 
मानना है कि यदि इस तरह की भ्रष्ट 
प्रक्रियाओं को रोका नहीं गया, तो योग्य 
और ईमानदार उम्मीदवारों को कभी भी 
उनका हक नहीं मिल पाएगा।
यह पूरा मामला केवल एक भर्ती परीक्षा 
तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक 
समस्या की ओर इशारा करता है, जो 
देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक 
और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आ रही है। 
यह घटना यह सोचने पर मजबूर करती 
है कि क्या हमारी परीक्षा प्रणाली इतनी 

कमजोर हो गई है कि उसे माफियाओं और 
भ्रष्ट तत्वों से बचाना मुश्किल हो गया है।
सरकार और संबंधित संस्थाओं के लिए यह 
एक चेतावनी है कि वे अपनी प्रक्रियाओं को 
और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएं। 
तकनीकी उपायों को मजबूत करना, परीक्षा 
केंद्रों की निगरानी बढ़ाना और दोषियों के 
खिलाफ सख्त कार्रवाई करना अब समय 
की मांग बन चुका है।
अंततः, राजस्थान हाई कोर्ट का यह फैसला 
एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास है, 
जहां एक ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त 
रुख अपनाया गया है, वहीं दूसरी ओर 
प्रभावित अभ्यर्थियों को भविष्य में एक और 
मौका देने की व्यवस्था भी की गई है। यह 
निर्णय भले ही तत्काल रूप से कई लोगों 
के लिए कठिन हो, लेकिन दीर्घकाल में यह 
व्यवस्था की शुद्धता और विश्वसनीयता को 
बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम के 
रूप में देखा जाएगा।

राजस्थान के डीग जिला अस्पताल से 
सामन ेआया एक वीडियो इन दिनों सोशल 
मीडिया पर लोगों के दिलों को झकझोर रहा 
है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि 
एक ऐसी सच्चाई ह ैजो हमार े स्वास्थ्य ततं्र 
की कमियों और आम आदमी की मजबरूी 
को एक साथ उजागर करती ह।ै अस्पताल, 
जहां बीमार और जरूरतमदं लोगों को सहारा 
और सवुिधा मिलनी चाहिए, वहीं एक बजुरु्ग 
व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को साइकिल पर 
बठैाकर इमरजेंसी वार्ड स े बाहर ल े जाता 
दिखाई दतेा है। यह दृश्य जितना भावकु ह,ै 
उतना ही असहज करन ेवाला भी, क्योंकि यह 
केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि परूे 
सिस्टम पर सवाल खड़े करता ह।ै
इस बजुरु्ग की कहानी केवल एक वीडियो 
तक सीमित नहीं ह।ै बताया गया ह ै कि वह 
अपनी पत्नी को हर 4 स े5 दिन में इलाज के 
लिए इसी अस्पताल लकेर आता ह।ै उसके 
पास न एबंलुेंस की सवुिधा ह,ै न ही स्ट्रेचर 
या व्हीलचयेर जसैी मलूभतू सहायता। उसकी 
सबसे बड़ी ताकत और साधन ह ैउसकी परुानी 
साइकिल, जिस पर वह अपनी पत्नी को 
बठैाकर अस्पताल तक लाता ह ैऔर इलाज 
के बाद उसी तरह वापस ल ेजाता ह।ै यह दशृ्य 
उस जिम्मेदारी, प्रेम और समर्पण को दर्शाता 
है, जो उम्र के इस अतंिम पड़ाव पर भी कम 
नहीं हुआ ह।ै
एक ओर यह घटना पति-पत्नी के रिश्ते की 
गहराई और सच्चे प्रेम का उदाहरण पशे करती 
है, वहीं दसूरी ओर यह हमार ेस्वास्थ्य ततं्र की 
वास्तविक स्थिति को भी उजागर करती ह।ै 
सवाल यह उठता ह ै कि क्या एक सरकारी 
अस्पताल में इतनी भी सवुिधा नहीं होनी 
चाहिए कि एक बजुरु्ग व्यक्ति को अपनी बीमार 
पत्नी को साइकिल पर लान ेकी नौबत आए? 
क्या स्ट्रेचर, व्हीलचयेर या अस्पताल के भीतर 

परिवहन की व्यवस्था इतनी दरु्लभ हो गई है 
कि लोग खुद ही अपन ेसमाधान ढंूढन ेको 
मजबरू हैं?
अस्पताल प्रशासन न ेइस मामल ेपर अपनी 
प्रतिक्रिया दी ह,ै लकेिन वह भी कई सवालों 
को जन्म दतेी ह।ै अस्पताल के पीएमओ 
जितेंद्र फौजदार न े स्वीकार किया कि यह 
वीडियो डीग अस्पताल का ही ह ैऔर यह 
बजुुर्ग नियमित रूप स ेअपनी पत्नी को दिखाने 
आता ह।ै वहीं, सीएमएचओ न ेकहा कि उनके 
पास इस बजुुर्ग की परूी जानकारी नहीं ह ैऔर 
यदि वह दोबारा आता ह,ै तभी उसके बार ेमें 
विस्तार स ेपता चल सकेगा।
प्रशासन का यह भी कहना ह ै कि अस्पताल 
परिसर में साइकिल या बाइक को रोक पाना 
आसान नहीं ह।ै उनका तर्क ह ैकि यदि लोगों 
को बाहर वाहन खड़ा करन ेको कहा जाए, तो 
चोरी का खतरा बना रहता ह।ै साथ ही, व ेयह 
भी कहते हैं कि व े किसी बजुुर्ग स ेयह नहीं 
कह सकते कि वह अपनी पत्नी को घसीटकर 
अदंर लाए। यह बयान एक ओर मानवीय 
सवंदेना को दर्शाता ह,ै लकेिन दसूरी ओर यह 
भी स्पष्ट करता ह ैकि व्यवस्था में कहीं न कहीं 
गभंीर कमी ह,ै जिस ेस्वीकार करन ेके बजाय 
परिस्थितियों के हवाले कर दिया गया ह।ै
यह घटना केवल डीग अस्पताल तक सीमित 
नहीं है, बल्कि यह दशे के कई सरकारी 
अस्पतालों की स्थिति का प्रतीक बन चकुी 
ह।ै ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आज 

भी स्वास्थ्य सवेाओं की पहुचं 
सीमित है और जो सुविधाएं 
उपलब्ध हैं, व े अक्सर 
अपर्याप्त होती हैं। ऐस ेमें आम 
लोग, खासकर बुजरु्ग और 
गरीब वर्ग, अपनी समस्याओं 
का समाधान खदु ही ढंूढने के 
लिए मजबरू हो जात ेहैं।
इस परू े घटनाक्रम में सबसे 

ज्यादा भावकु कर दनेे वाली बात यह ह ैकि 
एक बजुरु्ग व्यक्ति, जो खदु सहार ेकी उम्र में 
ह,ै अपनी पत्नी का सहारा बना हआु ह।ै वह 
हर 4-5 दिन में अपनी जिम्मेदारी निभान ेके 
लिए उसी साइकिल का सहारा लतेा ह,ै जो 
शायद उसके जीवन की सबस ेबड़ी सपंत्ति है। 
यह दशृ्य हमें यह सोचन ेपर मजबरू करता है 
कि जहा ंएक ओर तकनीक और विकास की 
बातें हो रही हैं, वहीं दसूरी ओर कुछ लोग 
आज भी बनुियादी सवुिधाओं के लिए सघंर्ष 
कर रह ेहैं।
यह घटना समाज के लिए भी एक आईना ह।ै 
यह हमें यह सोचन ेपर मजबरू करती ह ैकि 
क्या हम अपन ेआसपास हो रही ऐसी घटनाओं 
के प्रति सवेंदनशील हैं? क्या हम ऐस ेलोगों 
की मदद के लिए आग ेआते हैं या केवल 
वीडियो बनाकर उस ेवायरल करन ेतक ही 
सीमित रह जात ेहैं?
सरकार और प्रशासन के लिए यह एक 
चतेावनी ह ै कि स्वास्थ्य सवेाओं में सधुार 
केवल बड़े-बड़े योजनाओं और घोषणाओं से 
नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सवुिधाओं 
को मजबतू करना जरूरी ह।ै अस्पतालों 
में पर्याप्त सखं्या में व्हीलचयेर, स्ट्रेचर 
और मरीजों के लिए परिवहन की व्यवस्था 
सनुिश्चित करनी होगी, ताकि किसी भी व्यक्ति 
को इस तरह की कठिनाइयों का सामना न 
करना पड़े।


